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 की  जा  रही  है
 ।

 श्री  सुबोध  हुएदा  |  क्या  सरकार ने  सरकारी

 वस्तुओं  की  प्रदर्शनी  पर  होने  वाले

 व्यय

 का  अनुमान लगा  लिया  है  ?

 श्री  मनुभाई  दाह  :  इसके  व्यय  के  विस्तृत  ब्यौरों  का  अनुमान  लगाया  जा  रहा है  यह

 एक  बहुत  बड़े  पैमाने  की  स्थायी  प्रदर्शनी  होगी ।

 सुबोध  यह  कहां  र  बनायी  जायगा  /

 श्री  मतुभाई  मथुरा  ४८,  ०००  वर्ग  फुट  भूमि  पर  बनायी  जायेगी  ।
 इन

 1  मूल  wast  में

 रेल
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 श्री स०  चूं ०  सामन्त  :  क्या  सरकार  पश्चिमी  देशों  की  तरह  भारत  में  भी  प्रत्येक  नगर  में

 सरकारी  स्टोर  बनाने  का  विचार  रखती  है  ?

 ja  मनु भाई  शाह
 :

 प्रभी  हम  ने  शुरुआत की  हमारा  लक्ष्य  यह  है
 कि

 संभरण
 के  waters  तथा  विभिन्न  मंत्रालयों  द्वारा  अपेक्षित  सभी  वस्तुओं का  ठीक  प्रकार से  प्रदर्शन

 हो  सके  इसलिये  हम  मंत्रालय वार व  उद्योग वार  स्टाल व  प्रदान  रखने का  प्रयत्न  करेंगे  ।

 fat  त्यागी  :  जब  दिल्ली  में  पहले  से  ही  सरकारी  कार्यालयों  की  भरमार  सरकार

 यहां  से  कई  कार्यालयों व  स्टोरों  को  बाहर  भेजने  का  विचार  कर  रही  है  तब  उसने  ऐसी  दशा

 में  यहां  पर  इतनी  भारी  प्रदर्शनी  करने  का  क्यों  विचार  किया  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्र  (at)  लाल  बहादुर  शास्त्री )  पहले  हमारे  पास  दिल्ली

 में  प्रदर्शनी  के  पुराने मैदान  जहां  पर  कि  रेलवे  व  औद्योगिक  प्रदर्शिनियों  हुई  खाली

 gar व  बड़ा  भारी  मैदान पड़ा  हुमा  इसलिये  हमारे  पास  स्थान  तथा  दुकानें  दोनों  चीजें

 हमें  इनके  लिये  अ्रतिरिक्त  व्यय  नहीं  करना  पड़ेंगी  |

 है  ।  देवा  में  बाहर  से  ५  वाले  सभी  व्यक्ति  व  देश  कें  उद्योगपति  यहां  ara  रहते  हैं  ।  ऐसी  परिस्थितियों
 में  दिल्ली को इस को  इस  कार्य के  लिये  gta  उपयुक्त  समझा गया  है  |

 रेश  का  धागा

 |  att  स०  ०  सामन्त

 FROWRY.  भवत  दर्शन

 सुबोध  हसद

 am  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  बदरी  वृक्ष  )  पर  सिलने  वाले  कृमि कोष

 में
 से  रेशम  का  धागा  उपलब्ध

 यदि  तो  यह  प्रयोग  कहां  पर  किया गया  कौर

 यह  अन्य  रेशम के  धागे  की  तुलना  में  मज़बूती  तथा  लोच  की  दृष्टि  से  कैसा  है
 ?

 1  उद्योग  मंत्री  (att  मदुराई  :  जी

 जम्मू  व  कश्मीर राज्य  के  दक्षिणी  प्रदेश  के  निचले  भागों  में  ।

 जम्मू  are  सरकार  द्वारा
 की

 गई  प्रारम्भिक  खोज  के  जीनियस

 टसर  कृमि कोषों  से  प्राप्त होने  वाला  टसर  देश  के  अन्य  भागों में  मिलने  वाले  टसर की  अपेक्षा

 मजबूती  एवं  लचीलेपन  में  कहीं  बरच्छा है

 श्री  स०  ब्र ०  सामन्त  :  काश्मीर  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कितना  भाग  लिया  है  ?

 ya  मनु भाई  उन्होंने  अपने  एक  उद्योग  श्री  बंग  को  इस  कार्य के  लिये

 उनके  ७ वापस झ्ाने क ेके  बाद  से  इस  दिशा में भेजा
 था

 कौर  उन्होंने  इसका  अध्ययन  किया है  ।
 प्रयोग व  अध्ययन  चल  रह ेहैं  ।

 मूल  अंग्रेजी  में

 १  Ziziphus
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 श्री  स०  च०  सामन्त :  क्या  यह  बदरी  का  वृक्ष  भारत के  किसी  अन्य

 भाग  में  भी  मिलता  है  ?

 श्र  सुभाष  शाह  ont  तक  वे  केवल  कश्मीर  में  ही  पाये  गये  वनस्पति  शास्त्र
 की

 दृष्टि  से  इसके  लिये  ठंडे  जलवायु  ae  घने  जंगली  प्रदेश  की  झावर्यकता  इसीलिये  प्रारम्भ  में

 इसकी  जम्मू व  कश्मीर  में  ही  खोज  की  गई  हो  सकता  है  कि  किन्ही  wea  शीत  एवं  सघन  जंगली
 प्रदेशों  मे ंभी  यह  मिल  जाये

 श्री  भक्त  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  किन्हीं कौर  भागों  में  भी  इस  प्रणाली के  प्रचार

 करने  का  प्रयत्न  किया जा  रहा  है  ?

 को
 मतुभाई  शाह

 :  मैंने  at  जो  जवाब  में  कहा  वहू  कहा कि  फिलहाल यह

 वह  एक  दफ़ा नया  तजुर्बा  है  कौर  वह  से  जो  साहब  विदेश  गये  थे  उनके  जरिये  हुमा  है  ।

 सफल हो  सफलता  मिल  गयी  तो  वह  शायद  दूसरे  भागों  में  जहां  ऐसे  ट्रीय  मिल  सकते  वहां

 इसकी  कोशिश  की  जायगी  !

 tat  हेम  बुरा  :  झा साम  में  शहतूत के  वृक्षों  से  मिलने  वाले  की  तुलना  में  चलने
 में  तथा  तार  में  यह  रेशम  कैसा  है  ?

 pat  wpa  शाह  :  जैसा  कि  मैं  मुख्य  प्रशन  के  उत्तर
 में

 बता  चुका  पह  मजबूती  एवं

 रेशम  से  चलने  में  भी  wea  ही  होगा

 नेपाल  सें  संदली  प्रतिनिधिमंडल

 1*१४२६  थ्रो  गजेन्  प्रसाद  सिन्हा  :  व्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  सरकार के  निमन्त्रण  पर  एक  सर्वदलीय  प्रतिनिधि  मंडल  भारत  प्राया  था  ?

 उपमंत्री  लक्ष्मी  :  जी  हां  ।  हमारे  निमंत्रग  पर  नेपाल  से

 १८  सदस्यों  का  विभिन्न  राजन  तिक  व  सामाजिक  संस्थापकों  का  एक  प्रतिनिधिमंडल  भारत  अ्रा था

 था  ।
 ये  लोग  हमारे  देश  में २६  १९४७ से  १७  PeYe  तक  भ्रमण  करते  रहे

 ।

 श्री  गजेन्  प्रसाद  सिन्हा  :  क्या  यह  एक  सद्भावना  दौरा  या  इस  .  ने  किन्हीं  विशेष

 समस्या ग्र ों  की  चर्चा  की  ?

 लक्ष्मी  मेनन
 :  जी  नहीं  ।  यह  एक  सांस्कृतिक  मिशन  था  ।

 श्री  गोरे  :  कया  उन्हों  ने  अपने  दौरे  के  बाद  हमारी  सरकार  को  या  अपनी  सरकार  को  कोई

 रिपोर्ट  दी  है  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  में  नहीं  कह  सकती  कि  उन्हों  ने  श्रपनीं  सरकार  को  कोई  रिपोर्ट  दीਂ  है
 अ्रथवा  नहीं  ।  मेरे  विचार  में  उन्हें  हमारी  सरकार  को  कोई  रिपोर्ट  दना  जरूरी  नहीं  था  ।.

 श्री  गोरे  :  क्या  उन्हों  ने  कोई  राय  प्रकट  की  है  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :

 ज्ञान  नही ं।

 उन्होंने  अवय  कुछ  राय  प्रकट  की
 होगो

 fee  हमें  उस  का  कोई

 a

 मल |  अंग्रेजी  में
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 इंजीनियरी  की  वस्तुश्रों  सम्बन्धी  निर्यात  dada  परिषद्

 +

 को  रामेश्वर  टांटिया
 1* १४२७.

 S at Let  ग्रीन  सिंह :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इंजीनियरी  की  वस्तुभ्नों  सम्बन्धी  निर्यात  dada  परिषद्  ने  मिस्र  a  सुडान

 की  मंडियों  की  सर्वोक्षण  रिपोर्टे  दे  दी  है

 इस  परिषद्  ने  सत्य  किन-किन  देशों  में  प्रतिनिधिमंडल  भेज  हैं  ;  ौर

 उन  कां  क्या  परिणाम  रहा  है
 ?

 मंत्री  कानूनगो )  जी  a

 मिस्र  अर  सुडान  के  अतिरिक्त  परिषद ने नें  ब्रिटिश  पूर्वी  इथियोपिया

 दक्षिणी  वियत  are  हांगकांग  में  भी

 मंडल  भेजे  हैं  ।

 ये  प्रतिनिधिमंडल विभिन्न  देशों  के  श्रमण  के  बाद  उन  की  मंडियों  के  बारे  में  जो  सर्वेक्षण

 रिपोर्टे  देते  हें  उन  रिपोर्टों  को  हम  अपने  देश  के  इंजीनियरिंग  कस्तूर  के  निर्माताओं में  प्रचारित
 करते  हैं  |  इंजीनियरिंग  वस्तु भ्र ों  सम्बन्धी  निर्यात  vara  परिषद्  इन  मंडियों  के  सव  क्षणों  के  अ्राघार

 पर  जो  काम  कर  रही  है  उस  से  उन  देशों  को  निर्यात  बढ़ने  की  प्रत्येक  सम्भावना  है  |

 रामेश्वर  टांटिया  :  क्या  इस  परिषद्  ने  निर्माताओं  को  विभिन्न  देशों  में  बिक्री  कार्यालय

 खोलने  के  लिये  सलाह  दी  है  are  यदि  तो  किन  किन  देशों  में
 ?

 श्री  कानूनगो  :  उन्हो ंने  कोई  ऐसा  विद्वेष  सुझाव  नहीं  दिया  है  ।  बल्कि  उन्हों ने  यह  कहा

 है  कि  कई  देशों में  अनेक  प्रकार  के  प्रतिबन्ध  हैं  ्र  उन्हें  वहां  पर  एजेन्टों  के  माध्यम  से  काम  करना

 चाहिय े।

 श्री  रामेश्वर  टांटिया  :  कया  विदेशों  से  साल  मंगवाने  वाले.लोगों  ने  हमारे  माल  के  बारे  में

 भी  कोई  शिकायत  की  यदि  तो  हम  अपन  माल  को  क्वालिटी  ऊंची  करने  के  लिये  क्या  प्रयत्न

 पूँजी  कानूनगो  इस  विषय
 में

 कोई  खास  शिकायत  नहीं  कराई  है
 ।  हां  गाहे  बगाहे  एक  दो

 शिकायतें चाहे  मिली  हों  ।
 परिषद्  इस  बात  पर  खास  ध्यान  दे  रही  है

 कि
 भविष्य  में  ऐसी  कोई  शिकायत

 सिलने  का  न  ५  ।

 दामानी
 :  हम  कौन  कौन  सी  मुख्य  इंजीनियरी  की  वस्तुएं  बाहर  भे ज  रह ेहैं  अर  उन  से

 PEXE-UG  १६५७-५८  में  कितनी  arr  हुई  थी  तथा  इस  ad  कितनी  ara  होने  को  आशा  है
 ?

 श्री  इस  का  बड़ा  लम्बा  उत्तर  हो  जायेगा  ।  यदि  ATT  पृथक  प्रशन  पूछने  की

 हवा  करें

 तो  में
 मह  जानकारी  दे  पाऊंगा

 ।

 अंग्रेजी  में
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 श्री  हेडा  :  क्या  इंजीनियरिंग  वस्तु ग्र ों  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिये  कोई  समन्वित  प्रयत्न

 किया  जा  रहा  है  जिस  से  उन  की  श्रेष्ठता  भीਂ  बनी  रहे  कौर  उनकी  अधिक  मात्रा  में  निर्यात  भी

 किया जा  सके  ?

 श्री  कानूनगो  :  जी  हां  ।  निर्यात  संवर्धन  विकास  विंग  तथा  सरकार  सभी  मिल  कर

 इस  दिशा  में  काम  कर  रहे  हैं  ।

 गजेन्  प्रसाद  सिन्हा  :  क्या  यह  सच  है  कि  इन  सब  देशों  में  इन  वस्तु ग्र ों  की  इतनी  अधिक

 मांग
 है  कि  हम  उस  को  पूरा  नहीं

 कर
 पा  रहे  हैं  ;  यदि

 तो  इस  के  क्या  कारण  हूँ
 ?

 श्री  कानूनगो :  जी  नहीं  ।  यह  बात  ठीक  नहीं  है  ब्राह्मी  हम  को  वहां  पर  शताब्दियों से  जमे

 हुए  पुराने  निर्माताओं  से  मुकाबला  करना  पड़ता  है  ।

 श्री  तंगामणि  :  कया  इस  प्रतिनिधि  मंडल  द्वारा  दी  गई  माकिट  सर्वे  रिपोर्ट  के  कारण  विदेशों

 में  हमारा  कुछ  निर्यात  बढ़ा  है--विशेष  रूप  से  बर्मा  तथा  मलाया  में  ?

 श्री  कानूनगो
 :  जी  हां  ;  उस  में  वुद्धि  हुई  है  ।

 कोयला  खनन  उपकरण  संपत्र

 पाणि प्र हो  :

 श्री त०  qo  fags राव  :

 प
 *

 १४२८.  श्री  शोभा  राम

 ।  श्री हेम  बरुआ  :

 श्रीमती  इला  पाल  वोटरों  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १४  १९५८  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  १७०  के

 उत्तर के  संबन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  अब  तक  रूसी  विशेषज्ञों  की  सहायता  से  कोयला  उद्योग  के  लिये  मशीनरी  तथा

 meq  उपकरण  बनाने  के  लिये  एक  कारखाना  बनाने  का  कोई  प्रति  निश्चय  कर  लिया  है  ;

 यदि  तो  यह  कारखाना  कहां  बनाया  जायेगा  ;  कौर

 इस  परियोजना  पर  कुल  कितना  व्यय  होगा  ?

 मंत्री  मनु भाई  :  तथा  .  जी  हां  ।  यह  कारखाना  पश्चिमी

 बंगाल  दुर्गापुर  में  बनाया  जायेगा  |

 सोवियत  विशेषज्ञों  ने  १९४५७  की  भ्र पनी  रिपोर्ट  में  एक  प्रारम्भिक  प्राक्कलन  में  यह

 परियोजना  के  बारे बताया  है  कि  इस  कारखाने  पर  प्रारम्भ में  १५  करोड़  रुपये  का  व्यय  होगा  ।

 में  वस्तुत  रिपोर्ट  eeu  के  मध्य  में  तैयार  होगी  ।  इस  में  सभी  प्राक्कलनों  का  विस्तृत  विवरण  दिया

 जायेगा  |

 fart  पाणिप्रही  :  क्या  हम  ने  इस  बात  का  कोई  अनुसार  लगाया  है  कि  हमें  सरकारी  क्षेत्र  व

 गैर-सरकारी  क्षेत्र
 के लिये  कोयला  खनन  के  लिये  कितने  उपकरणों  की  शभ्रावश्यकता  पढ़ेगी  ?

 मल  ait  में
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 श्री  मनु भाई  शाह  :  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  गेर-सरकारी  क्षेत्र  में  १५  करोड़  रुपये

 के  उपकरणों  की  ऑ्रावश्यकता  होगी  कौर  क्षेत्र  के  लिये  ३२  करोड़  पये  की  ।

 श्री  पाणिग्रहो  :  इस  कारखाने  की  कितनी  उत्पादन  क्षमता  होंगी
 ?

 श्री  सुभाष  शाह  :  जब  यह  कारखाना  पूरे  रूप  से  काम  करना  रूप  कर  देगा  तब  इस  में

 प्रतिशत  ३०,०००  टन  का  उत्पादन  हो  सकेगा  |

 श्री  ao  ब०  चिट्ठी  राव  :  यह  कारखाना  किस  तरह  की  मशीनरी  बनायेगा  ?

 श्री  मनु भाई  शाह  :  कोयला  काटने  के  कोयला  ढोने  के  बिजली
 के  बाइंडिंग

 पम्प  इत्यादि  ।

 शो  त्यागी  :  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  कोयला  उद्योग  की  मशीनरी  मिट्टी  हटाने  वाली

 जैसे  कि  बुल  खुदाई  के  यंत्रों  शादी  से  बहुत  कुछ  मिलती  जुलती  है  क्या  इन

 करणों  को  बताने  के  लिये  भी  कोई  प्रबन्ध  किया  गया  है  ?

 श्र  मनु भाई  दाह  :  इस  विषय  पर  गम्भीर  रता पु वक  विचार  किया  गया  था  श्र  विशेषज्ञों

 नें  यहं  राय  दी  है  कि  फिलहाल  खनन  उपकरणों  तक  ही  सीमित  रहना  wear  है  ।  किन्तु  बाद

 में  जरगर  हमें  यह  दिखाई  दिया  कि  हमारे  पास  अधिक  उत्पादन  क्षमता  है  तो  हम  निश्चय  हो
 उस  का

 मिट्टी  हटाने  की  भारी  मशीनें  बनाने  में  उपयोग  करेंगे  ।

 श्री हेम  बरुआ  :  कोयला  उद्योग  के  लिये  अ्रनुसुचित  उपकरण  मंगवाने  के  लिये  कितनी

 विदेशी  मुद्रा  का  व्यय  होगा  तथा  इस  मशीनरी  व  उपकरण  से  हमारी  विदेशी  मुद्रा  की  स्थिति

 पर  क्या  तथा  कितना  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 श्री  मनु भाई
 :

 यह  एक  लंबा  प्रश्न  है
 ।  सब

 से  पहली  बात  यह  है  कि  हम
 कितनी

 मशीनरी
 इस  समय  कोयले  की  खानों  का  अधिक  यंत्रीकरण  नहीं  हुमा  है  ।  एक  वर्ष  में  हमारी  आयातों

 का  मूल्य  ५०  लाख  रुपये  से  बढ़  कर  १  करोड़  रुपये  हो  गया  है  ।  जब  क्योंकि  हम  द्वितीय  तथा
 पंचवर्षीय  योजना  में  कोयले  का  उत्पादन  बहुत  कुछ  बढ़ाना  चाहते  हैं  ,  इसलिये  हमें  इन  का

 करण  करना  बड़ा  भ्रावदयक है है  ।  हम  चाहत ेहूं  कि  हम  fray  ३०,०००  टन  कोयले का  उत्पादन

 कर सकें  |  इस
 से

 हमें  प्रतिवर्ष  १५  करोड़  से  २०  करोड़  रुपये  तक  की  विदेशी  बद्ध  तक  की  बचत  हो

 जायेगी  ।

 श्र  लाचार
 :

 क्या  में  यह  जान  सकता  हुं  कि  इस  कारखाने  के  लिये  दुर्गापुर  को  क्यों  चुना

 गया  ् >  ?

 श्री  मनु भाई  शाह  :  समस्त  कोयला  आसनसोल  व  दुर्गापुर  का  सारा  क्षेत्र  उस  इलाके

 के  समीप  इसलिये  यही  उचित  तथा  उपयुक्त  था  कि  हम  कोयले  की  खानों  के  पास  ही  यह  कारखाना

 बनायें  ताकि  सब  खानों  का  पुरा  पुरा  उपयोग  किया  जा  सके  कौर  परिवहन  व्यय  को  भी  कम  किंया

 जा  सके  ॥

 श्री  गजेन्द्र  प्रसाद  सिन्हा  :
 मेरा  प्रश्न  यह  था  कि  हम  ने  दुर्गापुर  में  हो  क्यों  यह  कारखाना

 बनाने  का  निश्चय किया  है  ।
 क्या  यह  प्रिया  न  रहता  कि  हम  इसे  उस  क्षेत्र  में  बनाये  जाने

 इस्पात  के  कारखाने  के  समीप  बनाते
 जो

 कि  श्री  शीघ्र
 ही  पुरा  gt सामन  हु  ह

 ण  ee
 faa  भ्रंप्रेज़ी  में

 १  Winding  Machines
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 श्री  सुभाष  दाह  :  विशेषज्ञों  ने  इन  सभी  प्रश्नों  पर  भलों  भांति  विचार  किया  था  कौर

 उन्होंने  अन्तिम  रूप  से  यह  निश्चय  किया  है  कि  उस  के  वर्तमान  विकास  को  देखते  हुए  दुर्गापुर  ही

 इस  के  लिये  उपयुक्त  स्थान  रहेगा  क्योंकि  वह  कोयले  की  व  लौह  शभ्रयस्क  सभी  क्षेत्रों

 प
 ~—

 समीप  है  ।

 श्र  दासप्पा  :  क्या  सोने  की  खानों  के  लिये  ग्रावव्यक  शिफ्ट  आदि  भी  बनाये  जायेंगे  ?

 fat  मसतभाई भ्  शाह  :  कभी  तक  ऐसा  कोई  विचार  नहीं  है  हम  विचार  कर  रहे

 हं  कि  खानों  के  लिये  अन्य  प्रकार  की  बड़ी  तथा  भारी  मशीनरी  भी  बनाई  जा  सके  ।  चे को स्लो बे  किया  के

 सहयोग  से  जो  ताप कुट्टन  ढलाईघर  स्थापित  किया  जा  रहा  है  उस  में  हर  प्रकार  की  खानों  के  लिये

 उपकरण  तैयार  fet  जायेंगे  ।

 fat  ao  ब०  राव  :  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  दुर्गापुर  को  इसलिये  चुना  गया  है

 कि  वह  कोयला  क्षेत्र के  समीप  है  ;  किन्तु  दुर्गापुर में  कुल  उत्पादन  का  केवल  २४  प्रतिशत  कोयला

 मिलता  है  जबकि  बिहार  में  ५६  प्रतिशत  कोयला  मिलता  है  कौर  वहां  पर  लोहा  पौर  इस्पात  भी

 मिलता  है  ।  इसलिये  इस  के  लिये  बिहार  को  क्यों  नहों  चुना  गया  ?

 श्री  मनु भाई  शाह
 :  दुर्गापुर-प्रासनसोल  का  क्षेत्र  ही  मुख्यतया  कोयले  का  क्षेत्र  है  ।  स्थान  का

 fara  करना  विशेषज्ञों  का  काम  है  ।  उन्होंने  आधिक  कारणों  की  देखभाल  कर  के  ही  दुर्गापुर  को  चुना

 है  ।  सभी  खानें  एकदम  ही  सारी  मशीनरी  का  प्रयोग  नहीं  करने  लगती  हैं  ।  उन  को  इस्पात  तैयार

 करने  की  कई  विधायें  भी  करनी  पड़ती  हैं  ।  इस  के  लिये  उन्हें  कई  अरन्य  प्रकार  की  वस्तु ग्न ों  की

 दिखता  पड़ती  है  इस  के  लिये  इर्द  गि  में  प्रौद्योगिक  वातावरण  का  होना  भी  बड़ा  भ्रावस्यक

 है  |

 दीवान  यंत्रों  के  alt  का  संयंत्र

 +

 1१४२४.  sort
 भक्त  दर्शन

 Lat
 स०  च०  सामन्त

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  १४  १९४५८  के  तारांकित  प्रदान  संख्या  १७०  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नया  दर्शन  यंत्रों  के  शीशों  के  संयंत्र  के  बारे में  रूसी  विशेषज्ञों  से

 विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  इस  बीच  प्राप्त  हो  गई  है  ;

 यदि  तो  उस  की मुख्य  रूपरेखा कया  है  ;
 ौर

 उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  मनुभाई  wal  तक  प्राप्त  नहीं  हुई है
 ।

 शआर  प्रदान  ही  नहीं  उठते  ।

 श्री  भवत  दर्शन  :  इस  में  जो  इतनी  देर  हो  रही  इस  का  कारण  क्या  है  कौर  देर  से  देर

 कब  तक  इस
 के

 प्राप्त  होने
 की  पाया  की  जा  सकती है  ?

 ह

 मूल  अंग्रेज़ी  में
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 श्री  सुभाष  दाह  :  कोई  ज्यादा  देरी  नहीं  हो  रही  है  ।  वैसे  एग्रीमेंट  तो  फाइनलाइज  हो  गया

 है  ।  इस  के  बाद  fetes  रिपोर्ट  बनानी  है  जिस  के  इन्दर  ४ नक्श  बनाने  पड़ते  हैं  कि  कैसी  भट्टियां
 कैसी  मशीनरी  होगी  ।  इस  में  थोड़ा  टाइम  लगेगा  ही  क्योंकि  सारी  प्रोजेक्ट  को  इम्प्लीमेंट  करने  का

 तै
 सवाल  कौर  सेकेन्ड  फाइव  ea  प्लैन  में  इस  का  इस्पिलमेंटेशन

 हो  ऐसी  हमारी  ख्वाहिश
 ||

 ्  |  |

 श्री  स०  चं०  सामन्त  :  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  किन्हीं  दूसरे  विदेशी  विशषज्ञों  से  ऐसी  कोई

 प्लैन  मांगी गई  है  ?

 श्री  मनुभाई  शाह  :  नहीं  ।  पहले तो  बड़ी  कोशिश  की  लेकिन  जब  हम  ने  देखा  कि  सोवियत

 यूनियन  से  इस  के  लिये  अच्छी  से  भ्रमणी  दैनिक  मिल  सकती  है  श्र  क्रेडिट  भी  मिलता  तो

 उन  के  साथ  ही  एग्रीमेंट  किया  गया  |

 श्री  त्यागी  :  कया  देहरादून  की  श्राडंनेन्स  फैक्ट्री  में  जो  श्राप्टीकल  ग्लास  प्लांट  यंत्रों

 के  शीशों  का  खोला  गया  है  उस  का  भी  कोई  ध्यान  रखा  गया  है  प्रौढ़  क्या  सरकार  इस

 बढ़े  प्लांट  को  उसी  कारखाने  के  इद  गीत  लगाना  चाहती  है  तथा  उस  का  उपयोग करना  चाहती

 fat  सुभाष  शाह  :
 sit  तक  इस  के  स्थान  का  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  ।  यह  प्लांट

 तथा  सभी  प्रकार  के  विशेष  शीशों  के  निर्माण  के  लिये  बनाया  जायेगा  ।

 झाडनेन्स  फैक्ट्री  सामान्यतया  बहुत  थोड़ी  सी  मात्रा  में  ग्लास  ही  बनाती  उस
 में

 का  निर्माण  नहीं  होता  था  ।  इस  कारखाने  में  ऊंचे  ग्रेड  के  प्राप् टिकल  व

 थेलमिकਂ  दोनों  प्रकार  के  शीशे  तैयार  होंगे  कौर  यह  कारखाना  देश  के  सभी  कारखानों  जोकि

 ऐसे  शीशों  का  उत्पादन  कर  रहे  समन्वय  का  काम  भी  करेगा  |

 गांवों  qo  नायर :  हमारी  ग्लासਂ  की  सामान्यतया कितनी  मांग  है  व  उस
 की  तुलना  में  इस  का  कुल  कितना  उत्पादन  हो  रहा  है  ?  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  इंडियन
 ग्लास  ्. ह. फक्ट्र ट  ने  चेकोस्लोवाकिया  के  प्रविधिक  विशेषज्ञ  के  भ्र धी क्षण  में  झपने  यहां  ग्लासਂ

 बनाने  का  एक  कारखाना  स्थापित  करने  की  मांग  की  है  ?

 fat  मनु भाई  दाह  :  इस  समय  प्रति  ae  ५  से  ७  टन  की  मांग  है  ।  हमारा  विश्वास  है  कि

 करण  उद्योग  के  विकास  तथा  का  प्रयोग  करने  वाले  उद्योगों  की  विभिन्न  प्रकार की

 उपभोक्ता  की  वुद्धि  के  साथ  हमारे  देश  में  इस  की  मांग  ५०  टन  तक  बढ़  जायेंगी  ।  रूसी
 प्लांट में  प्रतिशत  १०  टन  ग्लासਂ  व  २००  टन  ग्लास  बनाया  जायेगा  |

 हमारे  पास  देश  के  भिन्न  भिन्न  भागों  से  कई  प्रस्ताव  ara  हैं  किन्तु  हम  उस  को  सरकारी  क्षेत्र  में  रखना

 चाहते  इसलिये  हम  फिलहाल  के  निर्माण  के  लिये  किसी  गैर-सरकारी  निर्माता
 को  अ्रनुमति  नहीं  देंगे  ।

 प्रलेख  चलचित्र

 17१३०.  श्री  चे  फार्मा  :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  २२  १९४५७  के
 तारांकित

 प्रशन
 संख्या  ३८३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  श्री  रवीन्द्र  नाथ

 टेगोर  के  जीवन  एवं  दर्शन  सम्बन्धी  प्रलेख  चित्र  वे
 के  बारे  में  क्या

 प्रगति  हुई  है  ?  ees!

 मूल  wast  में
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 ake  प्रसारण  मंत्री
 :  टैगोर  शताब्दी  समारोह  के  एक  AT  स्वरूप

 कौर  समारोह  समिति  के  area  के  प्रतिशत  रवीन्द्रनाथ  टैगोर  पर  एक  प्रलेख  चित्र  बनाने  का  प्रस्ताव

 है  ।  इस  प्रलेख  चित्र  के  बनाने  के  सम्बन्ध  में  प्रक्रिया  प्रश्न  पर  उपराष्ट्रपति  के  सभापतित्व  में  समारोह

 समिति  की  प्रथम  बैठक  में  विचार  किया  गया  ।  टैगोर  से  सम्बन्ध  रखने  वाले  सुप्रसिद्ध
 व्यक्तियों

 की  परामशंदात्री  समिति  के  शीघ्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  यह  समिति  चित्र  की  सामान्य

 बातों  के  निर्धारण  में  सहायता  देगी  ।  इस  कार्य  की  प्रगति  के  बारे  में  प्रभी  कुछ  नहीं  कहा  जा  सकता

 क्योंकि  सामान्य  बातों  का  निर्धारण  भर  was  के  तैयार  होने  में  कुछ  समय  लगेगा  |  प्रलेख  चित्र
 के  १९६१  में  टैगोर  शताब्दी  के  पर  ही  प्रदर्शित  किये  जाने  का  विचार है  ।

 श्री  दी०  do  इस  प्रलेख  चित्र  के  लिये  निर्माता  के  चुनाव  के  बारे  में  क्या  पद्धति  श्री  नाई
 गई  है  भारत  सरकार  इस  का  निर्माण  करेगी  ?

 केसकर  :  भारत  सरकार  टैगोर  शताब्दी  समिति  के  सहयोग  एवं  परामर्श  से  निर्माता

 का  चुनाव  करेगी  |  इस  समिति  में  अनेक  सरकारी  श्र  गैर  सरकारी  प्रतिष्ठित  एवं  टैगोर  से  सम्बद्ध

 व्यक्ति  हैँ  ।

 श्री  भक्त  दर्शन
 :

 क्या  यह  fava  हो  चुका  है  कि  हिन्दी ate  रंगरेजी  के  सिवा  अन्य

 भारतीय  भाषा ग्र ों  में  भी  डाकुमेंटरी  फिल्म  तैयार  की  जायेंगी  ?

 डा०  केसकर
 :
 में  ने  झ्र भी  यह  कहा  था  कि  इस  बारे  में  कभी  कुछ  कहना  नामुमकिन  इस

 लिये  कि  सिद्धान्त  रूप  से  तय  किया  गया  है  कि  डाकुमेंटरी  बनेगी  ।  किस  प्रकार  की  कितनी

 बड़ी  क्या  यह  wat  तय  करना  है  ।

 सेठ  गोविन्द  दास
 :

 क्या  कम  से  कम  यह  तय  हो  गया  है  कि  वह  हिन्दी  नौ  फर्जी  इन

 तीन  भाषाओं  में  बनेगी  ?

 डा०  केसकर  :  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निश्चय  नहीं  किया  गया  है  ।

 श्री  प्रभात  कार
 :

 क्या  चित्र  निर्माता  चुनाव  में  शान्ति  निकेतन  से  परामर्श  किया  जायेगा

 तथा  क्या  शान्ति  निकेतन  के  सम्पूर्ण  कागज-पत्र  निर्माता  के  पास  रहेंगे  ?

 अघ्यक्ष  महोदय
 :

 माननीय  मंत्री  ने  यही  तो  कहा  है  ।

 केसकर
 :

 यह  स्पष्ट  है  कि  टैगोर  के  बारे  में  कुछ  भी  बनाते  समय  शान्ति  निकेतन  के  साथ

 gy  सहयोग  किया  जायेगा  ।  वस्तुतः  सरकार  द्वारा  निर्मित  समारोह  समिति  में  उपराष्ट्रपति  atk

 अ्रध्यक्ष  के  समान  महत्वपूर्ण  व्यक्ति  हैं  ।

 pat  प्रभात  कार
 :

 क्या  सम्पूर्ण  कागज-पत्र  निर्माता  के  पास  रहेंगे  ?

 ्

 1  अध्यक्ष  महोदय
 :  इन  पत्रों  के  aaa  में  प्रलेख  चित्र  नहीं  बनाया  जा  सकता  है  ।

 fat दी०
 चं०

 फार्मा
 :

 क्या
 परामर्श

 यात्री  समिति  पूर्ण  रूप  से  नियत  की  जा  चुकी  है  या  भ्र भी

 बन  रही  है
 ष

 केसकर
 :

 प्रभी  बनाई
 जा  रही  है  ।

 मुख्य  तो  समारोह  समिति है  वही  परामशंदात्री

 समिति  की  रचना  में  सहायता  देगी  ।

 faa  अंग्रेजी  में
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 भोपाल  राजधानी  परियोजना

 1१४३१.  श्री  वि०  चल  शुक्ल  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ब्या  सिद्धान्त

 रूप  से
 यह

 बात  मान
 ली

 गई
 है

 कि  भोपाल  राजधानी  परियोजना
 की

 लागत  मध्य  परदेश
 योजना  के

 सम्पूर्ण  परिव्यय  में  से  दी  जायेंगी  ?

 शर्म  और  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  के  सभा-सचिव  ल०  ना०  :  मध्य  प्रदेश

 रकार  से  भोपाल  राजधानी  परियोजना  को  राज्य  योजना  में  सम्मिलित  करने  के  लिये  कहा  गया

 राज्य  सरकार  से  प्रार्थना  की  गई  है  कि  वे  परियोजना  प्रतिवेदन  प्रौढ़  राजधानी  परियोजना  का

 प्राक्कलन  योजना  आयोग के  पास  भेज  दें  ।  अभी  ये  प्राप्त  नहीं  हुए  हूं  ।  फिलहाल  PEXG-KE  में  खच

 करने के  लिये  PENGHNE  की  राज्य  विकास  योजना  में  ५०  लाख  रुपये  की  रकम  की  भ्रनमति

 दी  गई  है  ।

 श्री  वि०  qo  शुक्ल  :  नये  मध्य  प्रदेश  के  लिये  स्वधा  नवीन  राजधानी  निर्माण  करने  में

 निधियों  के  vada  से  किन-किन  विशिष्ट  योजनायें  पर  प्रभाव  पड़ेगा
 ?

 श्री  ल०  ato  मिश्र  :  यह  कहना  कठिन  है  कि  किन  किन  विशिष्ट  परियोजनाम्रों पर  प्रभाव

 पड़ेगा  किन्तु  अधिकांश  राजधानी  परियोजनाएं  वार्षिक  योजना  का  जंग  हैं  ।

 पूर्वी वि०  चल  शुक्ल
 क्या  योजना  आयोग

 इस
 बात  से  संतुष्ट  है

 कि
 किसी  नगर  में  veers

 इमारतों  का  निर्माण  हमारे  श्रत्यधघिक  सीमित  संसाधनों  का  श्रेयस्कर  उपयोग  है  भ्र  निधियों

 के  परिवर्तन से  प्रभावित  होने  वाली  कल्याण  योजनाओं  कौर  विद्युत्  योजनाओं
 की  भ्रपेक्षा वे

 वे
 aha

 अच्छी हैं  ?

 भ्िष्यक्ष  महोदय  :  इस  का  उत्तर  देने  की  झ्रावस्यकता  नहीं  है  ।  नीति  सम्बन्धी  विषय  wea

 प्राथमिकता  arte  बातें  प्र दनका लीन  घंटे  के  लिये  नहीं  हैं  ।

 सेठ  गोविन्द  क्या  यह  बात  पी  नहीं  है  कि  चंडीगढ़  शर  भुवनेश्वर  की  राजधानियां  बनाने

 के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  से  उड़ीसा  कौर  पंजाब  प्रदेश  को  विशेष  रूप  से  सहायता मिली  यदि
 यह

 बात  सही  है  तो  भोपाल  के  लिये  एक  विशेष  सहायता  केन्द्रीय  सरकार  से  क्यों  नहीं  मिल  रही
 ?

 श्री
 ल०  ना०  मिश्र  :  यह  बात  सही  नहीं  है  ।  उड़ीसा  सरकार  को  भुवनेश्वर  के  लिये

 झर

 पंजाब  सरकार  को  चंडीगढ़  के  लिये  जो  मदद  दी  गयी  है  वह  पंचवर्षीय  योजना  के  भ्रन्तगंत  दी  गयी

 मध्य  प्रदेश  सरकार  को  भी  उसी  भ्राता  पर  दी  किसी  तरह  का  विभा  या  मन्तर

 नहीं  किया  गया  है  |

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  में  श्रंदादान

 श्री
 त०

 ब्र ०  विफल राव  :  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  १६  es  Xs

 के  तारांकित प्रदान  संख्या  २४७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे किं  :

 क्या  कर्मचारी  भविष्य  निधि  के  श्रमदान
 की

 दर  ६  १/४ से  बढ़ा  कर
 s  @/R  प्रतिशत

 करने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  किया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  निर्णय  का  क्या  स्वरूप  है

 मूल  अंग्रेजी
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 fara  उपमंत्री  आबिद  चली  )  .  यह  विषय  प्रभी  भी  अध्ययन  दल  के

 विचाराधीन  है  जो  विभिन्न  सामाजिक  सुरक्षा  योजनाओं  के  एकीकरण  के  प्रदान  पर  विचार  कर  रहा

 है  ।

 fat तथ  ब०  बीट्स राव  :  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  इस  विषय  के  भ्रान्ति  निर्णय

 में  विलम्ब  के  कारण  श्रमिकों  की  हानि  इस  पर  कब  निर्णय  किया  जायेगा
 ?

 fait ल०  ato  सिर  निस्सन्देह  ही  इस  का  परिणाम  श्रमिकों  के  लिए  हानिकर  है  क्योंकि

 यह  अंगदान  में  वृद्धि  करने  का  प्रश्न  है  ।  इस  पर  शीघ्र  किया  जायेगा |  हम  अध्ययन  दल  से

 प्रतिवेदन  प्राप्त  करने  की  कर  रहे  हैं  ।

 fat  एंथनी  पिल्ले  :  इन  प्रस्तावों  की  स्वीकृति  किन  कारणों  से  रुकी  पड़ी  है
 ?

 fara  श्र  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  :  अनेक  कारण  हैं  ।  मुख्य  यह  है  कि  दर

 में  वृद्धि  से  उद्योगों  पर  भार  बढ़  जायेगा  ।  इस  से  भी  महत्व  की  बात  वर्तमान  में  यह  है  कि

 जो  अधिनियम  आजकल  लागू  हैं  वह  प्रभी उन  सम्पूर्ण  उद्योगों  में  लागू  नहीं  हुसना  है  जो  इस  के  अन्तर्गत

 रखी  जायेंगी  |  व्यवहृत  होने  वाली  सभी  उद्योगों  में  लागू  करने  के  लिये  हम  कदम  उठा  रहे  |  हम  इस

 अवस्था  को  पुरा  करेंगे  ।  हम  इसे  यथासम्भव  शीघ्र  कार्यान्वित  करेंगे  ।  में  व्यक्तिगत रूप  से  कह

 सकता  हूं  कि  हम  सब  इस  प्रस्ताव  के  प्रति  सहानुभूतिपरक  हैं  कौर  इसे  शीघ्र  क्रियान्वित करने  की

 दृष्टि  से  हम  इस  पर  विचार  कर  रहे  हैं
 ।

 श्री  त०  qo  fara  राव  :  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  इसे  उन  सब  उद्योगों  में  कार्यान्वित

 किया  जायेगा  जहां  यह  प्रभी  नहीं  है
 ।  इस  प्रकार  के  उद्योगों  में  नियोजित  कुल  मजदूर  ३०,००० हैं

 जबकि  पहले  से  क्रियान्वित  उद्योंगों  के  श्रमिकों  की  संख्या  १५  लाख  है  ।  इस  में  विलम्ब  का  क्या

 कारण  है
 ?

 pat  नन्दा  :  माननीय  सदस्य  द्वारा  बताये  गये  आंकड़े  मुझे  स्वीकार  नहीं  हें  ।  अ्रक्रियान्वित

 उद्योगों  के  श्रमिकों  की  वृहद  संख्या  है  |

 श्री
 ब०  स०

 मस्ती
 :

 क्या  अंशदान  की  बढ़ी  हुई  दर  स्वीकार  करने  के  इच्छा  कोई  उद्योग

 है  शौर  यदि  तो  इस  विषय  में  सरकार  की  क्या  नीति  है  ?

 por  नन्दा  :  हम  ने  नियोजकों  के  प्रतिनिधियों  से  परामर्श  किया  था  ।  वे  अघिक  दर  स्वीकार

 करनें के  afar हैं

 गजनी  तंगामणि  :  यदि  दर  सवा  छ  प्रतिशत  से  बढ़ा  कर
 ८  ३३  प्रतिशत कर  दी  इस

 अधिनियम  द्वारा  व्यवहृत  उद्योगों  की  से  भविष्य  निधि  में  अंशदान  की  कितनी  रकम  बढ़  जायेगी  ?

 pat  नन्दा
 :

 यह  साधारण  गणित
 की

 बात  है
 ।

 झ्रानुपातिक  वृद्धि  होगी
 ।

 सांख्यकि  देखने
 के  में  माननीय  सदस्य  को  निश्चित  आंकड़े  बता  दूगा  ।

 श्री  तंगामणि  :  भ्रंश दान  कितना  होगा  ।  यदि  यह  रकम  भविष्य  निधि  न्यास  में  झा  जाती  है

 तो  यह  रकम  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  प्रयुक्त
 की

 जा  सकती  है
 ।

 श्री  नन्दा
 :  में

 यह  सुझाव  स्वीकार  करता  हूं
 ।

 यह  संसाधनों
 में

 मूल्य  वृद्धि  होगी
 ।

 ee

 मूल ७  aa  में
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 श्री  एंथनी  पिल्ले  :  क्या  समग्र  उद्योग  अतिरिक्त  रकम  देने  में  असमर्थ  हैं  aaa  इने  गिने
 उद्योग  ही  असमय  हैं  ?

 श्री  नन्दा
 :

 यह  प्रख्यात  सुसंगत  है  ।

 रेडियो  अमिता

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  देश  में

 अभी  तक  प्रतिवेदित  रेडियो  धर्मिता  का  उच्चतम  स्तर  क्या  है  ?

 उपमंत्री  लक्ष्मी  :  रेडियो  धर्मिता  का  उच्चतम स्तर

 १९५७  में  दिल्ली  में  परिलक्षित  किया  गया  ।  यह  वायु  के  क्यूबिक  मीटर  पर  १८  ७  माइक्रोमैक्स

 क्यूरी  था  ।  अनुमति  की  अधिकतम  सीमा  से  यह  काफी  नीचे  था  |

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  रेडियो  धर्मिता  के  प्रमाप  के  लिये  देश  में  कया  व्यवस्था  है
 ?

 कया

 इस  के  भ्र द्य तन  कौर  भ्रद्यावत  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ?

 1  मती  लक्ष्मी  मेनन  :  उटकमण्ड श्रीनगर

 में  नमूने  लेने  वाले  स्टेशन  हैं  ।  इन  क्षेत्रों  सें  धूलि  कौर  वर्षा  जल  के  सुने  विमान  मानीटरिंग  डिवीजन

 में  परीक्षण  हेतु  भेजे  जाते  हैं  ।

 हरिशचन्द्र  माथुर  :  क्या  रूस  द्वारा  नाभिकीय  परीक्षण  अस्थायी  रूप  से  बन्द  करने  पर

 इस  देश  ने  उक्त  देश  की  सरकार  के  प्रति  झ्राभार  प्रकट  किया  है  विशेष  रूप  से  इस  बात  को  ध्यान

 में  रख  कर  कि  लोक-सभा  ने  इस  झ्राद्यय  का  प्रस्ताव  पारित  किया  था  ?

 महोदय  :  वर्तमान  से  इस  का  क्या  सम्बन्ध  है  ?

 श्री  हरिश्चन्द्र  साथर
 :

 रेडियो  धर्मिता  at  उत्पत्ति  शून्य  से  नहीं  है
 ।

 paras  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  ने  रेडियो  धर्मिता  के  उच्चतम  स्तर  के  बारे  में  प्रश्न

 आरम्भ  किया  था  श्र  वे  ae  निम्नतम  स्तर  की  परागंमुख  हो  रहे  हैं  ।

 pat  एंथनी  पिल्ले  :  क्या  सोवियत  रूस  में  नाभिकीय  विस्फोट  के  cea  रेडियो  धर्मिता  में

 वृद्धि हो  गई  है  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  में  नहीं  जानती  कि  इस  में  वृद्धि  हुई  है  अथवा  ्  ।

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  क्या  सोवियत  रूस  द्वारा  नाभिकीय  परीक्षणों  को  झ्र स्थायी रूप  से

 बन्द  करने
 की

 परिणामस्वरूप  उस  देश  में  रेडियो  धर्मिता  में  काफी  कमी  हो  जायेगी ?

 महोदय  :  यह  इस  में  किस  प्रकार  उत्पन्न  होता  है  ?  करना  बातें  पूछी  जा  सकती

 हैं  किन्तु  वे  इस  wea  से  सम्बन्धित  नहीं  हैं  ।

 भि  हरिश्चन्द्र  माथुर
 :

 हम  रेडियो  धर्मिता  के  अनेक  कारण  मानते  हम  ने  पूछा :  दिल्ली

 में  अमुक  तिथि  को  अधिकतम  रेडियो  धर्मिता  का  क्यों  परिलक्षण  किया  गया
 ?  इस  का  कारण यह

 था  कि  एक  विदिष्ट  देश  में  नाभिकीय  परीक्षण  हो  रहे  हैं

 मूल  ate  में

 "Radio  Activity
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 prea  :  नाभिकीय  परीक्षणों  के  रोकने  का  रेडियो  धर्मिता  के  उच्चतम  स्तर  पर

 कया  प्रभाव  पड़  सकता  है  उस  की  संभावना  हो  सकती  है  ?  दूसरा  प्रदान  ।

 acer  ग्रौषघियां

 गर  १४३६.  श्री  घोषाल  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अल्फा  औषधियों  के  आयात  पर  कुल  कितनी  राशि  खच  हुई  है

 क्या  सरकार  के  पास  भारत  में  अल्फा  औषधियों  का  उत्पादन  आरम्भ  करने  के  लिये

 कोई  योजना है  ;

 यदि  तो  यह  कहां  बनाये  जायेंगे
 ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  *  धि
 थ

 भ्रपेक्षित  जानकारी  निम्न  है  :

 ग्रा यात  मूल्य

 हजार  रुपये  में

 gg  YVaKY  200k%

 PENNE  €€  ८५८

 &  ००४ PEUR-KY  से

 १६५७  से  सितम्बर )  क  ६२४४

 शर  अल्फा  औषधियों  समेत  मूल  श्रौषघियों  के  निर्माण  के  लिये  संयंत्र  की  स्थापना

 का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  |

 pat  घोषाल
 :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  कुछ  सल्फ  झ्रौषधियों  के  निर्माण  के  लिये

 केन्द्रीय  सरकार  से  ऋतुमति  ली  थी  at  उन्हें  wale  अस्वीकृत  करने  के  केन्द्रीय  सरकार

 ने  बम्बई  की  कुछ  प्राइवेट  फर्मों  को  इन  के  उत्पादन  की  दे  दी  ?

 श्री  मनु भाई  शाह
 :

 सफ़र  भ्रांतियों  के  लिये  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  कोई  विशिष्ट

 परियोजना  आरम्भ  नहीं  की  थी  वे  दुर्गापुर  की  कोक  भट्टी  संयंत्र  में  एक  रासायनिक  संयंत्र  बनाना

 चाहते  थे  जहां  कुछ  औषधियों  का  निर्माण  किया  जायेगा  |  किन्तु  जहां  तक  सरकारी  नीति  का  सम्बन्ध

 है  हम  वर्तमान  में  गैर-सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  में  एन्टी  sear  सं  दिलीप

 हारमोन  ate  प्राविधियों  के  सम्बन्ध  में  संयन्त्र  अथवा  हदू  एक  कों  की  श्री  खला  का

 सूत्रपात  कर  रहे  हूँ
 ।

 जब  यह  नीति  पूर्णरूपेण  क्रियान्वित  हो  जायेगी  उस  अवस्था  में  हम  नें

 गैर-सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  में  बड़े  लाइसेंस  नहीं  दिये  हैं  ।  किन्तु  कुछ  फर्म  पहले  से  ही  इन  दवाबों  के

 निर्माण  में  संलग्न  हैं  औैर  उन
 की

 वृद्धि  एवं  प्रसार  तथा  क्षमता वृद्धि
 की  भ्र नुम ति  दी  गई  है  ।

 श्री  वें०  प०  नायर :  कुछ  समय  पूर्व  फार्मास्युटिकल जांच  समिति  ने  यह  सिफारिश की  थी

 कि  सारभूत  श्रौषधियां--जिन  में  अल्फा  श्रौषधियां  भी  सम्मिलित  हैं--का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये

 कोलतार  कहलाने  वाले  रसायनों  के  उत्पादन  में  वुद्धि  आ्रावश्यक  है  ।  यदि  गैर-सरकारी  उद्योग  इस

 क्षेत्र  में  प्रवृत्त  नहीं  होता  है  तो  क्या  सरकार  इस  कार्य  के  लिये  प्रस्तुत  है  are  यदि  तो  वे  किस

 सीमा  तक  यह  काम  करेंगे
 ?

 ~
 में
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 मनु भाई  शाह :  जहां  तक  सरकार  का  सम्बन्ध  उन  सब  राष्ट्रीय  इस्पात  पं पंत्र  में  जहां
 कोक  भट्टी  संयंत्र  है  ौर  नंबर  कारखानों में  भी  जहां  तक  व्यवहार्य  होगा  हम  पूर्ण  कोल  तार  निर्माण

 संयंत्र  बनाने  की  मंशा  रखते  उस  से  देश  की  कोल  तार  रसायन  की  सम्पूर्ण  मांग  पुरी  हो  जायेगी

 मेनन  :  कया  यह  सच  है  कि  भारत  में  एक  औषध  संयंत्र  की  स्थापना के

 बारे  में  रूस  सरकार  के  साथ  वार्ता  चल  रही
 है

 कौर  यदि  हां  तो  कया  तक  कोई  निर्णय  किया

 गया  है  ?

 श्री  मनु भाई  दाह  :  मेंने  लोकसभा  के  समक्ष  प्रवेश  बार  बताया  हैकि  हम  ने  इन  परियोजना ग्र ों

 पर  सोवियत  विशेषज्ञों  से  बातचीत  की  है  कौर  उन  से  औपचारिक  प्रार्थना  भी  की  गई  है  ।  यदि

 प्राथना  स्वीकृत  हो  गई  तो  हम  सोवियत  रूस  के  सहयोग  में  मूल  भ्रौषधियां  निर्माण  करने  वाले  कुछ
 सयंत्र  स्थापित  कर  सकेंगे  ।

 श्री  गजे  प्रसाद  सिन्हा  :  इस  तथ्य  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  कि  अल्फा  औषधियों  का  स्थान

 दान  शन  एसटी-बायटिक  ग्रहण  करते  जा  रहे  हैं  तो  क्या  फिर  इन  के  उत्पादन-प्रसाद  के  बारे  में  कोई

 प्रस्ताव है  ?

 श्री  मनु भाई  शाह  :  यह  सच  नहीं  है  कि  राज  एक  औषधि  दूसरी  प्रोक्ति  का  स्थान  ग्रहण
 कर  लेगी  ।  प्रत्येक  दिशा  में  नवीन  प्रवृतियां  दृष्टिगत  होती  हैं--कभी  एसटी-बायटिक  की  खपत

 बढ़  जाती है  कौर  कभीਂ  अल्फा  औषधियों  के  उपयोग में  वृद्धि  हो  जाती है  ।  हम  गेर-सरकारी  उद्योग

 क्षेत्र  में  दोनों  की  ही  स्थापना करना  चाहते  ह  —firat  में  प्रसार  द्वारा  कौर  एण्टी  बायटिक  एवं
 went  भ्रांतियों  के  निर्माण  के  लिये  गैर-सरकारी  उद्योग  क्षेत्र में एक  पृथक  पत्र  कीਂ  स्थापना  की

 सहायता  से  ।

 श्री  तंगामणि  :  विवरण  से  प्रकट  है  कि  अल्फा  श्रौषघधियां  प्रति  वह  लगभग  एक  करोड़  रुपये

 के  मूल्य  मंगाई  जाती  हैं  ।  फिर  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  इन  शराबियों  के  निर्माण  के  लिये

 क्या  कोई  वृहद  संयंत्र  स्थापित  किया  जायेगा
 ?

 श्री  मनु भाई  दाह ह  :  यही  तो  मंशा  है  ।  सं  दिल  अल्फा  एण्टी  बाया

 कोर्टिसोन्स  कौर  अरन्य  वस्तुयें  के  उत्पादन  के  लिये  हम  यथासम्भव

 गर-सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  में  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।

 रैदास  के  का  निर्यात

 1*१४३७  श्री  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  Reys  के  पूर्वाद्ध  में  मद्रास  और  मैसुर  की  रेशम  के  गुदा  के  निर्यात

 क  बार  a  fata  कर  लिया  है

 यदि  तो  कितनी  मात्रा  के  निर्यात  का  लक्ष्य है  ;  श्र

 क्या  इस  कार्य  के  लिये  लाइसेंस  सम्बन्धी  विशेष  प्रक्रिया  है
 ?

 मंत्री  apa  हा ं।

 ३००,०००  पौण्ड  |

 अंग्रेज़ी  में
 ०७
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 हां  ।  चालू  कोटे  के  सम्बन्ध  में  लाइसेंस  सम्बन्धी  प्रक्रिया  बताने  वाला  विवरण

 लोकसभा  के  पटल  पर  रखा  जाता है  |  परिशिष्ट  ६,  agar  संख्या  १०९]

 शी  हेडा  :  इस  वस्तु  के  निर्यात  के  लिये  ot  तक  कितने  प्रार्थनापत्र  प्राप्त  हुए  हैं  अथवा

 आवेदन  पत्र  कितनी  मात्रा  के  सम्बन्ध  में  हैं  ?

 श्री  मनु भाई  शाह
 :

 इस  समय  यह  बताना  कठिन  है  क्योंकि  आवेदन  पत्र  आते  रहते  हैं  ।  कोटे
 की

 घोषणा
 कर  दी

 गई  है  तथा  ब्यौरा  विवरण  में  बता  दिया  गया  है  ।
 जो

 इस  के  श्रन्तगंत आते  हैं
 उन्हें  लाइसेंस  दिये  जायेंगें  ।

 fat  हेडा : क उ  अरब  प्राधा  समय  तो  बीत  गया  है  फिर  इस  निर्यात  कार्यक्रम  की  पूर्ति  कैसे  होगी

 यह  प्रसूति  के  प्रसाद  चल  रहा  है  ?

 galt  मदुराई  शाह
 :

 रेशम  के  yes  का  निर्यात  aa  भी  हमारी  wa  के  WA  सार  नहीं  है  ।

 किन्तु  मौसम  के  भ्रनुसार  इस  में  घट  बढ़  होती  रहती  है  उत्तराद्ध में  संभव  है  इस  की मात्रा में

 विधि  हो  जायें  ।

 fat  झा चार  :  हम  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  लगायें  ही  कयों  ।  उन्हें  निबन्ध  अनुमति  क्यों  नहीं

 दी  जाती  ताकि  निर्यात  में  प्रोत्साहन  मिले  ?

 श्री  मनु भाई  शाह
 :

 देना  में  सम्पूर्ण  रेशम  के  गूदड़  के  उपयोग  की  हमारी  मंशा  है  ।  रेशम

 के  गूदड़  के  उपयोग  की  दृष्टि  से  देश  में  ही  रेशम  कातने  वाले  एक  मिल  की  स्थापना  के  बारे  में  हमारा

 विचार है  ।

 श्री  तिम्मय्या  :  स्थानीय  उपयोग  के  लिये  यहां  रखी  गई  कौर  प्रति  वर्ष  बाहर  भेजे  जाने

 वाले  रेशम  के  yas  की  मात्रा  कितनी-कितनी  है  ?

 श्री  मनुभाई  शाह
 :

 यह  प्रत्येक  वर्ष  प्लग-भ्रमण  होती  है  ।  किन्तु  सामान्यतया यह  दे  से
 ४०

 प्रतिशत  होती  है  ।  लगभग
 ८

 से  €  लाख  पौण्ड  देश  में  ही  प्रयुक्त  की  जाती  है  ae  लगभग  इसे

 लाख  के  निर्यात  की  शभ्रतुमति  दी  जाती  है  ।

 नेपाल  के  लिये  भारतीय  विशेषज्ञ

 1१४३८.  अजित  सिंह  कया  प्रधान  मंत्री  १७  १९४५७  के  तारांकित  प्रदान

 संख्या  १२०  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  विशेषज्ञों  के  दो  दलों  ने  नेपाल  यात्रा  के  TAT  वहां  कागज  और  सी faz

 फैक्टरी  की  स्थापना  के  बारे  में  भ्र पना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  ;  wk

 यदि  तो  इस  के  क्या  परिणाम  हैं  ?

 मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  अर्ली  :  हां  ।

 इन  दोनों  दलों  द्वारा  प्रस्तुत  प्रतिवेदन  नेपाल  सरकार  को  संप्रेषित  कर  दिये  गये  हैं

 श्र  ये  उन  के  विचाराधीन हैं  ।

 श्री  अजित  सिह  सरहदी  :  क्या  इन  दो  दलों  की  सिफारिशें  उन  के  द्वारा  क्रियान्वित  करने

 की  संभावना  है  ?

 faa  अंग्रेजी  में



 ३  विभिन्न  मु  ,  है  Peus

 paul  सादत  खां  :
 ये  रिपोर्ट  उस  देश  की  सरकार  के  विचाराधीन हैं  ।

 प्याज  का  निर्यात

 श्री  विश्वनाथ  राय  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  पिछले  वर्ष  प्याज  के  निर्यात  में  १९५६  की  तुलना  में  कोई  वृद्धि  हुई  है  ;  और

 क्या  प्याज  के  निर्यात  से  सम्बद्ध  सहकारी  प्रथा  को  विशेष  सहूलियतें  देने  का

 विचार है  ?

 मंत्री  देना  में  फालतू  मात्रा  में  प्याज
 की

 उपलब्धि  को

 देख  कर  बाजार  में  बिक्री  के  लिये  मुक्त  प्याज  की  मात्रा पर  ही  निर्यात  अवलम्बित है  ।  अक्तूबर

 तक  उपलब्ध  सांख्यकि  इस  बात  की  परिचायक  है  कि  निर्यात  किये  जाने  वाले  प्याज  का  मूल्य

 अक्टूबर  १९५७  में  पिछने  ag  समनुवर्ती  अवधि  की  अपेक्षा  बढ़  गया  है
 ।

 सहकारी  समितियों  को  प्याज  के  निर्यात  के  बारे  में  न्» प्रनक  वर्षों  से  विशेष  सहूलियतें

 दीं  जा  रही  है  ।  हाल  ही  में  प्रयोगात्मक  रूप  में  निर्णय  किया  गया  है  कि  प्याज के  निबन्ध  निर्यात की

 अनुमति  दी  जाये  ।

 श्री  विश्वनाथ राय  :  पिछले  वर्ष  निर्यात  किये  गये  प्याज  का  कितना  मूल्य  था  ?

 श्री  कानूनगो  :  १९५७  में  जनवरी  से  भ्रक्टूबर  के  बीच  R%,0¥%0  टन  अर्थात |  ११३  लाख

 रुपये  के  मूल्य  के  प्याज  विदेशों  को  भेजे  गये  ।

 fasta राय  :  प्याज  की  मांग  किन  देशों  की  ate  से  मिली  है  ?

 pant  कानू  नौ  :  अधिकांश  सिंगापुर  ate  पाकिस्तान से  ।

 श्री  गोरे
 :

 सम्पूर्ण  कोटे  का  कितना  प्रतिशत  सरकारी  संस्थानों को  दिया  जाता  है  ?

 fat  कानूनगो
 :

 आजकल  वे  अ्रसीमित  मात्रा  में  निर्यात  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  भा  कू ०  गायकवाड़
 :

 माननीय  मंत्री  नें  उत्तर  दिया  कि  सहकारी  समितियां  स्वतंत्र

 रूप  में  प्याज  का  निर्यात  कर  सकती  हैं  ।  फिर  wea व्यक्तियों  अथवा  कृषकों  द्वारा  सीमाहीन  मात्रा

 में  प्याज  का  निर्यात  करने  देने  में  क्या  हानि  है  ?

 श्री  कानूनगो
 :

 वे  भी  निर्यात  सम्बन्धी  नीति  के  अन्तर्गत  ।

 श्री  गोरे
 :

 कया  यह  सच  नहीं  है  कि  सम्पूर्ण  निर्यात  मात्रा  का  केवल  दस  प्रतिशत  कोटा

 ही  सहकारी  समितियों  को  दिया  जाता  है  ?

 श्री  कानूनगो
 :  जी  नहीं  ।  पहले  यह  vo  प्रतिदिन  था  श्री  wef  है  ।

 श्री  तंगामणि
 :

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  श्रीलंका  को  ae  मात्रा  में  प्याज  का

 निर्यात  किया  जाता  है  कौर  श्रीलंका  के  अनेक  विस्थापित  व्यापारी  दक्षिण  भारत  में  हैं  में  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  प्याज  के  निर्यात  के  लाइसेंस  प्रदान  करते  समय  इन  व्यापारियों  के  प्रति  प्राथमिकता

 बरती  जायेगी  ?

 मल  अंग्रेज़ी
 में
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 fat  कानूनगो  :  जी  केवल  TOTS
 सटकारी  समितियों  को  ही  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।

 फन्नी  तिम्मय्या  :  इस  बात  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  कि  सहकारी  समितियों

 में  वास्तविक  उत्पादनकर्ता  ही  रहें  ?

 fart  कानूनगो  :  राज्य  सरकार  का  प्रमाणपत्र  हमारे  लिये  काफी है  ।

 श्री  तंगा मणि  में  यह  नहों  पूछं  रहा  हूं  कि  क्या  सहकारी  समितियों  को  तुलना  में

 विस्थापित  व्यापारियों  को  प्राथमिकता  दो  जायेगी  ।  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  व्यापारियों

 में  हीਂ  विस्थापित  व्यापारियों  के  साथ  प्राथमिकता  बरती  जायेंगी  ।

 fat  कानूनगो  :  मेरा  उत्तर  नकारात्मक  था  ।

 fara  महोदय  :  माननीय  सदस्यों  को  इन  मामलों  में  कोई  रुचि  हो  तो  वे  मंत्री  महोदय

 से  किसी  विशेष  बात  कहने  के  लिये  भ्रामरी  न  करें  ।  पहले  वे  मंत्री  के  साथ  इस  पर  चर्चा  करें  कि  वे

 फुरसत  के  समय  पर  विचार  करें  ।  अर  फिर  वे  प्रश्न  करें  ।

 fat  तंगामणि  :  उन्हें  निश्चित  उत्तर  देना  चाहिये  ।

 अघ्यक्ष  महोदय  :  हम  दूसरा
 लेंगे  ।

 एरंड-तेल  का  निर्यात

 1*  १४४२८  श्री  लाचार  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  एरंड-तेल  की  ब्रिटेन  में  बिक्री  कम  होती  जाप रही है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 सरकार  इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिये  क्या  कदम  उठाना  चाहती  है
 ?

 मंत्री  कानूनगो  )
 :  हमारे  पास  १९५७  तक  के  झांकने  हैं  ।

 उनकी  पिछले  वर्ष  की  १९५६  की  इसी  अवधि  के  भ्रांकड़ों  से  तुलना  करने  से  ऐसा  कोई  ज्ञान  नहीं  होता

 कि  हमारी  ब्रिटेन  में  एरंड-तेल  की  बिक्री  कम  हो  गई  है  ।  हमारे  पास  नवम्बर  से  लेकर  प्रत्येक  देश  को

 भेजें  जाने  वाली  मात्रा  के  पृथक  तो  नहीं  किन्तु  सामान्य  रूप  से  ऐसा  ज्ञात  होता  है  कि

 ay  से  बाहर  भेजे  जाने  वाले  एरंड-तेल  की  मात्रा  में  कुछ  कमी  जरूर  गई  है  ।

 ऊंचे  ग्रान्तरिक  मूल्य  व  ब्राजील  की  प्रतियोगिता  ।

 सरकार  स्थिति  का  ध्यानपूर्वक  प्रलोभन  कर  रही  है  ।  देश  में  एरंड के  बीजों की  मात्रा

 बढ़ाने  के  लिये  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।  हम  प्रावव्यक  कदम  भी  उठाने  को  तैयार  हैं
 ।

 श्री  लाचार  :
 के  निर्यात wie  १६५७-५८  के  नियति  में

 कितना

 अन्तर

 है ?

 पन्नी  कानूनगो  :  ब्रिटेन  को  PEYE—NOA में  १३,७००  टन  तेल  भेजा  गया  था  कौर  १९५७  में

 जनवरी से  अ्रक्तूबर  तक  १२,७४१  टन  ।  सम्पूर्ण  वर्ष  का  निर्यात  सम्भवतया  अपेक्षतया  कुछ  कम  होगा

 fat  पाणिप्रही  :  क्या  हाल  ही  के  कु i  छ  महीनों  में  भारत  में  एरंड-तेल  की  मांग  बढ़  गई  है
 ?

 fait
 sai  तगो  eat

 मूल्य
 कु  ्

 थोड़े  से  ऊंचे  हैं  ।

 मूल  waist  में
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 समाचार  व  सुचना  पदालीਂ

 थ्रो  रघुवीर  सहाय
 0  ज्ञात

 THR  SSR.  1  att  fa  fs  bat  |  उठी

 Lat  हरिश्चन्द्र  माथुर

 क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सूचना  कौर  प्रसाद रण  मंत्रालय  एक  समाचार  व  सूचना  पदाली  बनाने

 का  विचार  कर  रहा  है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  पदाली  की  योजना  की  एक  प्रति  लोक-सभा  पटल  पर  रखी

 जायेगी  ?

 ats
 सुचना  शोर  प्रसारण  मंत्रो  :  तथा  जी  हां  ।

 जब  भ्रांति
 रूप

 से  सब  नियम बना  लिये  जायेंगे  तब  उनकी  एक  प्रति  लोक-सभा  के  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 शनी  रघुवीर  सहाय  :  राज्य  सभा  में  एक  ऐसे  ही  रन  के  उत्तर  में  मंत्री  महोदय  ने  बताया  था

 कि  उनको  इसकी  योजना  बनाने  में  तीन  वर्ष  लगे  हैं  कौर  अरब  उस  योजना  का  अनुमोदन  हो  गया  है  |

 उस  अ्रनुमोदन  के  बाद  अज  १४  मास  बीत  गय  हैं  किन्तु  फिर  भी  wa  तक  उस  योजना  का  विस्तृत
 विवरण  क्यों  नहीं  बताया  जा  रहा  है  ?

 केसकर  :  इन  नियमों  में  कोई  गोपनीय  बात  नहीं  है  किन्तु  जब  कभी  कोई  ऐसी  पदाली

 बनाई  जाती  है  जिसमें  कि  अधिकारियों  को  स्थायी  बनाया  जाता  है  तब  उसमें  प्रक्रिया  सम्बन्धी  कई

 मामलों  के
 बारे  में  हरनेक  मंत्रालयों

 से  परा  मर्द
 करना  पड़ता  कौर  लोक-सेवा  आयोग  का

 भी
 लेना  पड़ता  जब  ऐसे  मूल  भूत  नियमों  का  प्रारूप  तैयार  किया  जाता हैं  तब  इन  सबसे  परामर्श

 करना  पड़ता  है
 ।

 अरब  यह  नियम  अंतिम  स्तर  पर  हैं  और  इस  समय  लोक  सेवा  झरा योग  के  पास  भेजें

 गये  जब  हमें  उसकी  स्वीकृति  मिल  जायेगी  तभी  हम  उन्हें  लोक-सभा  के  पटल  पर  रख  सकेंगे  |

 इस
 में

 कोई  नहीं  कि  देरी  हुई  है  किन्तु हम  मजबूर  थे  ।

 tat  हरिश्चन्द्र  सायुर  :  क्या  मंत्री  महोदय  हम  को  इस  योजना की  वृहत्  रूपरेखा  बता  सकते

 केसकर
 :

 श्रीमान  सारी  योजना  बताने  में  बहुत  समय  लग  जायेगा
 ।

 मुख्य  रूप  से  हमारा

 विचार इस  प्रकार  है  ।  केवल  हमारे  मंत्रालय में  ही  नहीं  अपितु  अन्य  wa  मंत्रालयों में  भी  समाचार

 इकट्ठे
 करने  उनका  सम्पादन  करने  वाले  तथा  अन्य  ऐसे  काम  करनें  वाले  लोगों  की  पोस्टें

 हम  इन  सब  को  इकट्ठा  करना  चाहते  इन  सबको  मिलाकर एक  एसी  पदाली बनाई  जायेंगी

 जिसमें  नीचे  से  ऊपर  तक  के  सभी  श्रेणियों  के  सधी  कारी  on  जायें  ।  इन  सबको  विभिन्न  वेतन  श्रेणियों  में

 नियमित
 रूप  से  पदोन्नति  प्राप्त  हो  सके  तथा  इन  सबको  स्थायी  बनाया  जा  सके  ।  इस  समय  इनमें  से

 अधिकांश  अधिकारी  भ्र स्थायी  है  व  संविदा  के  आधार  पर  काम  कर  रहे  हैं  ।

 क्रो  त्यागी  :  विभिन्न  मंत्रालयों  में  काम  कर  रहे  व  सूचना  श्र  प्रसारण  मंत्रालय  में  काम  कर

 रहे  सुचना
 अधिकारियों

 की  कुल
 कितनी  गफ  है

 ?

 +मूल  ist  में
 !  News  and  Information  Cadre.
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 डा०  केसकर
 :  इसके  लिये  मुझे

 थिक
 सूचना  चाहिये ।  श्रब  हम  कुल

 संख्या
 का

 ठीक  ठीक

 निरूपण  कर  देंगे  यह  fea  कर  दिया  जायेगा  कि  इस  पदाली  में  कितने  स्थायी  अधिकारी

 रहेंगे
 ?

 श्री  ट्रेस  बरुआ  :  क्या  सरकार  अ्राकाशवाणी  में  काम  कर  रहे  स्टाफ  श्रार्ट्स्टों  की  संस्थिति  व

 सेवा  कीਂ  सुरक्षा  के  बारे  में  कुछ  कदम  उठा  रही  है  ताकि  वे  अधिका  रियों  की  नजरे  इनायत
 के  अनिश्चित

 ० रह  ?

 केसकर  :  जी  नहीं  ।

 fat  बन  स०  मति  :  क्या  इस  पदाली  पर  गृह  मंत्रालय  द्वारा  बनाये  गये  नियम  भी  लागू  होंगे  ;

 are  यदि  तो  फिर  पूरक  नियम  बनाने की  क्या  झ्रावश्यकता है  ?

 केसकर  :  ऐसे  सब  नियमों  की  पहले  गृह  मंत्रालय  द्वारा  परीक्षा  होती  है  तब  ही  उनको

 आगे  भेजा  जाता  है  ।

 श्री  रघुबीर  सहाय  :  यह  योजना  लगभग  कितने  समय  तक  कार्यन्वित  में  भ्राजायेंगी  ?

 केसकर  :  यह  स्कीम  इसी  वर्ष  के  दौरान  में  ही  लागू  हो  जायेगी  ।

 जीप  एण्ड  कम्पनी  कलकत्ता

 श्री  तंगामणि  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उद्योग  तथा  )  १९५१  के  अन्तर्गत  मेसर्ज  जीप

 एण्ड  कम्पनी  लिमिटिड  के  कार्यों  के  बारे  में  जांच  करने  के  लिये  चार  आदमियों  की  जो  समिति  नियुक्त

 की  गई  थी  उसने  भ्र पनी  उप पत्तियों  की  रिपोर्ट  दे  दी  है  ;

 इस  सम्बन्ध  में  प्राग  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार है  ;
 arr  ers क्या  मंदिर  की  aq  फर्मों  के  सम्बन्ध  में  ि  को  ऐसी  जांच  समिति  नियुक्त  की

 जायेंगी  ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  :  जी  हां  ।

 (@)  तथा  विषय  विचाराधीन है  ।

 पति  कया  बी
 ०  कराई  सी ०  रोक  रीचेल  श्र  क्रास  की  फर्मों  के  बारे  में  जिनमें

 कि  जीवन  बीमा  निगम  के  बहुत  से  भ्रंश  कोई  ऐसी  जांच  समिति  नियुक्त  की  जायेगी  ?

 गयी  मनु भाई  शाह  :
 प्रकट  के  दूसरे  भाग  के  उत्तर  में  म॑  पहले  बता  चुका  हूं  कि  इन  सब  विषयों

 पर  विचार  किया  जा  रहा  हैं
 ।

 यदि  हमें  कोई  श्रावव्यकता  अनुभव  हुई  तो  हम  उद्योग  तथा

 विनियमन )  अधिनियम  के  भ्रन्तगंत  हमेशा  एसी  जांच  समितियां  नियुक्त कर  सकते  हैं  ।

 ा  x ५
 शनी  तंगामणि  :  यह  चार  आदमियों  की  समिति  कब  तक  अपनी  रिप  1.0  वि  जि art गी  व  क्या इन  फर्मों

 के  लिये  कोई  नियन्त्रक नियुक्त  किया  जायेगा  ?

 भ पार्ट प्  xt  Ce  . q  user
 पत्नी  सने  |  ह

 ह्  ही रिपोर्ट  दे  चुके  हें  ।  wa  उस  पर विचार हो  रहा  है
 क

 मूल  अंग्रेज़ी  में
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 श्री  साधन  गुप्त  :  क्या  जेसप  कम्पनी  के  मामलों  की  जांच  करने  के  लिये  जो  समिति  नियुक्त

 की  गई  थी  उसके  निर्देश  पदों  में  यह  बात  भी  सम्मिलित  थी  कि  वह  समिति  इस  बात  की  भी  जांच

 करेगी कि  क्या  कम्पनी  के  कुछ  शेयर  पत्र  जाली  व  प्रतिलिपि  किये  हुए  बोयर  पत्र  थे  तथा  क्या  इन

 शेयर  पत्रों  के  आ्राधार  पर  कोई  लेन  देन  किया  गया  है  ?

 श्री  मनु भाई  शाह
 :

 यह  जांच  उद्योग  तथा  विनियमन  )  अधिनियम  के  अधीन  की  गई

 इस  समिति  के  निर्देश  पद  काफी  व्यापक  थे  किन्तु  उन्हें  शेयर  पत्रों  को  देखने  के  बारे  में  नहीं  कहा

 गया  था  ।  किन्तु  यदि  कोई  अरन्य  जांच  वगैरह  हुई  तो  ये  बातें  यथासमय  प्रकाश में
 जायेंगी  ।

 श्री  लाचार :  इस  समिति  की  मुख्य-मुख्य  उप पत्तियां  कया

 श्री  मनु भाई  शाह  :  प्रभी  कुछ  कहना  कठिन  है  ।  जैसा  कि  मैंने  कभी  बताया  हमें  प्रभी

 हाल  ही  में
 उपपत्तियां  मिली हें

 ।
 में  सभा  को  श्रीनिवासन  देता  हूं  कि  जैसे  ही  इन  का  परीक्षण  हो  जायेगा

 हम  इस  सभा  तथा  सारे  देश  को  बता  देंगे  कि  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  क्या  करना  चाहती है  ।

 श्री  रामेश्वर  कुछ  समाचार  पत्रों  में  यह  समाचार  प्रकाशित  gar  है  कि  इस  कम्पनी
 की  साख  बहुत  कम  हो  गई  है  प्रो  इसके  कारण  वर्तमान  प्रबन्धकों  को  बड़ी  कठिनाई हो  रही  है  |

 क्या  इसको  देखते  हुए  सरकार  इस  कम्पनी
 के  लिये एक  नियन्त्रक  नियुक्त  करना  अच्छा  नहीं

 समझेगी  ताकि  इस  के  काय
 में  किसी  प्रकार  की  बाधा  न  पड़े

 ?

 श्री  मनु भाई  दाह  :  यह  तो  सरकार  द्वारा  की  जाने  वाली  कार्यवाही  का  पूर्वानुमान  लगाना

 |  परन्तु  में  माननीय  सदस्य  को  विकास  दिला  सकता  हूं  कि  पिछले  कुछ  महीनों  से  जांच  वगैरह

 के  कारण  से  इसकी  प्रबन्ध  व्यवस्था  में  बड़ी  कठिनाई हो  रही  है  इसी  लिये  हम  स्वयं  इस  विषय  में

 शीघ्र  निश्चय  करने  के  लिये  बड़े  उत्सुक  हैं  |

 बरी  साधन  गुप्त
 :  इन  संदिग्ध  aa  के  बारे  में  अफवाह  उड़ने  के  बाद  क्या  सरकार  ने

 जैसा  कम्पनी
 व

 अन्य  कम्पनियों  जिनमें  कि  जीवन  बीमा  निगम  का  बहुत  बड़ा  हित  निहित

 देयर  पत्रों  की  जांच  के  बारे  में  कोई  कार्यवाही  की  है  ;  भ्र ौर  यदि  तो  उसका  कया  परिणाम  रहा  है  ?

 पृश्नी  मनु भाई  दाह  :  इसका  उत्तर  में  पहले  मुख्य  के  उत्तर में  दे  चुका हूं  ।  में  इस  बारेमें

 उससे  अधिक  कौर  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  ।  इन  सब  विषयों  की  कभी  न  कभी  जरूर  जांच/छानबीन

 हो  जायेगी

 18.0  तंगामणि  :  सबसे  पहले  केवल  जेसप  कम्पनी  में  ही  क्यों  जांच  की  गई  है  इसके  साथ  ही

 मूंदड़ा  की  aa  फर्मों  में  क्यों  नहीं  जांच  शुरू  की  गई  है
 ?

 थी  मनु भाई  शाह  :  यह  केवल  सिलसिलेवार  चुनने  का  प्रश्न  था  |  क्योंकि  यह  कम्पनी  बहुत

 महत्वपूर्ण  कम्पनी  थी  कौर  इसके  पास  सरकार  के
 बहुत  से  ग्राड र  थे  कौर  इनको  कार्य में  बहुत

 कठिनाई  हो  रही  थी  ।  जेसा  कि  wat  माननीय  सदस्य  ने  स्वं  बताया  है  कि  इसको  ऋण  मिलना

 बड़ा  कठिन  हो  गया  था  ।  हम  यह  चाहते  थे  कि  इस  का  काम  किसी  तरह  न  रुकते  पाये  ।  हमने  सबसे

 पहले  इसको  इसलिये  चुना  है  ताकि  हम  इसके  बारे  में  कोई  शीघ्र  कार्यवाही  कर  सकें  |

 श्री  प्रभात  कार  :  इन  सब  फर्मों  की  विशेष  स्थिति  को  जानते  हुए  भी  सरकार  अरन्य  कर्मों  में
 जांच  कराने  के  लिये

 इतना  समय
 कयों  लगा  रही  है  ?

 a
 मूल  wits नी  में
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 pat  सनुभाई  शाह  :  में  इसके  उत्तर  में  यही  दोहराना  चाहूंगा  कि  इन  सब  मामलों  पर  विचार

 किया जा  रहा  है

 रहन-सहन  के  स्तर  का  निर्धारित  किया  जाना

 न  QUCY.  श्री ब०  प्र०  सिह  :  क्या  योजना  मंत्री  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  अध्याय  २  कों

 इंडिका  ६  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भारत  के  नागरिकों  के  रहन-सहन  का  कोई  न्यूनतम  स्तर  निर्धारित

 किया  है  ;  कौर

 यदि  तो  वह  क्या  है  ?

 श्रम  शर  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  के  सभा-सचिव  ल०  नाठ  जी

 नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता

 श्री  नारायणन  कुट्टी  मेनन  :  मूल  उत्तर  म्रंग्रेजी  में  भी  पढ़  कर  सुनाया  जाये  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  हां  |

 पश्चात्  उत्तर  wast  में  भी  पढ़ा

 att  qo  प्र०  सिह  :  नया  यह  सही है  कि  माननीय  योजना  मंत्री ने  एक  पत्र  में  इस  बात का  जिक्र

 किया  है  कि  यह  विषय  बहुत  महत्व  का  है  wl  इसको  विचार  के  लिये  बहुत  बार  रखा  भी  गया

 यदि  तो  नया  कारण  है  कि  इस  पर  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  हो  सका  है  ?

 योजना  उपमंत्री  इया०  नं०  :  निस्संदेह  यह  प्रश्न  बहुत  महत्व  का  है  कौर  हमने

 योजना  में  इसके  बारे  में  कई  जगह  पर  जिक्र  भी  किया है  ।  लेकिन  सवाल  यह  पैदा  होता  है  कि  हम

 इसको  किस  तरह  से  हासिल  उसके  लिये  हमने  कुछ  सुझाव  भी  दिये  हे  ।  लेकिन  किसी  भी  देश  में

 कोई  स्तर  कायम  किया  गया  इस  तरह  की  बात  नहीं  हुई  है  क्योंकि  हालात  बदलते  जाते  हूँ  उनके

 मुताबिक  स्तर  भी  ऊंचा  उठता  जाता  है  ।

 श्री  ब०  प्र०  सिह  :
 मं  जानना  चाहता हूं  कि  क्या  इस  विषय  में  निर्णय  किए  बिना  अधिक

 विषमता  कौर  बेकारी  की  समस्या  दूर  की  जा  सकता  है  ?

 श्री  इया ०  नं०  मिश्र  :  यह  ठीक  है  कि  एक  तरह  से  माननीय  सदस्य  न  यह  विचारणीय  प्रश्न

 उठाया है  ।  लेकिन  इसका  सम्बन्ध तो  जीवन  माप  से  जीवन  स्तर से  लेकिन हम  लोगों  नें

 भ्र पनी  योजना  में  कहा है  कि  बेकारी  की  समस्या  को  हल  करने  के  लिये  रोजगार के  भ्र वसर  पैदा

 किये  जाने  चाहियें  कौर  उसके  साथ  जीवन  स्तर का  क्या  सम्बन्ध  हो  यह  हम  मिनिमम  वेजेस  वगैरह  मे

 किया  करते  हूँ  जोकि  विभिन्न  इंडस्ट्रीज़  में  लागू  होती  हैं  ।

 पंडित  gto  ना०  तिवारी  :  यह  समस्या  क्या  कभी  नैशनल  डिवेलपमेंट  काउंसिल  में  भी  पेश  की

 गई  है  भ्र  वहां  पर  इस  पर  क्या  कभी  कुछ  बहस
 हुई  यदि  तो  कसेंसस  राव  श्रोपिनियन  वहां

 क्या  था  ?

 es  नटना

 १मूल  मे
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 ofr को  इया ०  नं०  मिश्र  राष्ट्रीय  विकास  नाप  पद  में  प्रकारान्तर  से  इस  समस्या  पर  विचार  किया
 कि

 जाता  रहा है  ।  प्रकारान्तर  यानी  किस  तरह से  आमदनी  बढ़ाई  जाए  किस  तरह  से  रोजगार  की  सुरतें

 पैदा  की  जायें  ।  लेकिन  खास  तौर  पर  यह  विषय  किसी  समय  उसके  सामने  उपस्थित  नहीं  gar

 है  ।

 श्री  स०  Ho  बनो  :  क्या  माननीय  उपमंत्री  महोदय  बतायेंगे  कि  मिनिमम  लेवल  ara  लिविंग

 की  परिभाषा  उनकी  दृष्टि  में  क्या  है  ?

 श्री  दया
 ०

 नं०  मिश्र  :  यही  प्रश्न  में  गया है  कि  उसकी  परिभाषा  की  जाए  |  हमने

 नाइयों  बतलाई  हूं  ।  उसकी  परिभाषा  करना  मुश्किल  होता  है  ।

 fat  पुट  रख  पटेल  बया  में  यह  कि  सरकार  ने  देश  के  नागरिकों  की  न्यूनतम  राय  के

 प्रशन  पर  कोई  विचार  नहीं  किया  है  ?

 श्री  इया०  न०  मिश्र  हमने  कहा हैं  कि  हम  चाहते  हैं  कि  राष्ट्रीय  राय  बढ़े  कौर  उसके

 साथ  व्यतीत  की  आमदनी  बढ़े  कौर  वह  तब  बढ़ेगी  जबकि  उत्पादन  हम  लोगो ंके लिए

 रोजेंगार क  सूरतें  पैदा  करेंगे  और  विषमता  वगैरह  दूर  करेंगे  ।  थे  सूरतें  तो  हमने कुछ  बताई हैं
 |

 SITSAT  शा
 पाटता  41  कि  क्या  सरकार  नें  इस  विषय  पर  कोई  गौर श्री  पूठ नन्नी  र०

 पटेल  :
 में  यह

 जानना

 किया  है
 ?

 गश्रिघ्यक्ष  महोदय  :  इन  सब  बातों  पर  विचार  करने  की  श्रावइ्यकता  होती
 है  कौर  इस  पर  Al

 विचार  किया  गया  है  ।

 BMA  नायर  :  क्या  यह  सच  है  कि  संयत  राष्ट्र  संघ  ने  रहन-सहन  के  स्तर की  परिभाषा

 करने  के  लिये  व  उसको  मापने  के  साधनों  के  बारे  में  विशेषज्ञों  का एक  दल  नियुक्त  किया  है  ?
 यदि

 तो  क्या  भरत  सरकार  को  उनसे  कोई  रिपोर्ट  मिली  है  कौर  सरकार ने  उस  पर  क्या  विचार  किया  है  ?

 थीं  दया
 ०  नं०  मिश्र: में ने में  ने  ऐसी  किसी  रिपोर्ट  के  बारे में  नहीं  सुना  है  ।  में  ने  यह  जानने  की

 कोशिश  भी  की  है  कि  क्या  किसी  अन्य  देश  में  ऐसा  न्यूनतम  रहन-सहन  का  स्तर  निर्धारित  किया  गया

 श
 a किन्तु  जैसा  कि  में  पहले  बता  चुका  अधिक  प्रगतिशील  देशों  में  ज्यों  ज्यों  प्रगति  होती  जाती

 उनका  जीवन  स्तर  बदलता  जाता  परन्तु  वे  लोग  भी  सामाजिक  सुरक्षा  उपायों  द्वारा  इस  बात
 or का  ध्यान  रखते  कि  जीवन  स्तर  अधिक  नीचे  न  गिरने  पाथे  ।

 सुशीला  नायर  :  माननीय  मंत्री  महोदय  को  यह  रिपोर्ट  पुस्तकालय  में  मिल  जायेगी  ।
 उस  समिति

 में
 डा

 ०  वी ०  Fo  वी ०  राव  भारत के  प्रतिनिधि  बन  कर  गये  थे  va  समिति  की

 कथा रिपोर्ट  की  एक  जिल्द  मं  ने  पुस्तकालय  में  देखी  थी  ।  में  केवल  इतना  जानना  चाहती  थी  कि
 सरकार  ने  उस  रिपोर्ट  पर  कोई  विचार  किया  है  कौर  उसके  बारे  में  कोई  निचय  किया  है  ?

 टीम  और  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  नन्दा  )  :  ये  दो  भिन्न
 भिन्न  बातें  हैं  ।  एक  प्रश्न यह  है

 कि  स्वास्थ्य  तथा  कुशलता  का  रखते  हुए  न्यूनतम  रहन-सहन  का  स्तर  निर्धारित  करना  ।
 इस  प्रकार

 के
 प्रयत्न  कई  बार  किये  गये  हैं  जिस  समिति  का  माननीय  सदस्या  ने  उल्लेख  किया  है

 मल  अग्र  ज़ी  में



 है  १६४५८  लिखित  उत्तर  डे८ ४५१

 शिति  को  fe उसमें भी  इसी  प्रकार का  प्रयत्न  किया  गया  था  ।  हमारे  पास  उस स  tala  नका  (९  पोर्ट  है  भर  हम

 करन
 of  ~

 अ्रपने  देश  में  भी  इस  दिला  में  प्रयत्न  कर्  रहे  हैं  ।  जहां  तक  जरी  के  लिये  न्यूनतम  स्तर  नि

 का  इसका  निश्चय  इस  शिखाधार  पर  किया  जाता  है  कि  किसी  की  न्यूनतम  आवश्यकताएं

 कितनी  होनी  चाहियें  |  किन्तु  यह  एक  सर्वथा  भिन्न  प्रश्न  है  कि  इस  न्यूनतम  स्तर  को  कहां  तक  लागू

 किया  जा  सकता  में  समझता  हुं  कदाचित्  हम  इन  दोनों  प्रश्नों  को  मिला  रहे  हैं  ।

 श्री  बज  प्र०  lag  :  मंत्री  महोदय  ने  १७  मई  के  पत्र  में  मुझ  को  लिखा  कि  यह  विषय  बहुत  महत्व
 का  है  कौर  इस  पर  कई  बार  चर्चा  हो  चुकी है  कौर  उसको  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  रखा  गया

 है  तो  क्या में  जान  सकता  हं  कि  कब  तक  उस  पर  अन्तिम  निर्णय हो  सकेगा ?

 श्री  इया०  वह  शायद  उस  पत्र  की  तरफ  इशा रा  करते  हूं  कि  जो  पत्र  उन्होंने  माननीय

 योजना  मंत्री  को  लिखा  था  लेकिन  अभी  बताया  गया  कि  जहां  तक  श्रावश्यकताओओं  का  सवाल  है  उनके

 ग्रा चार  पर  तो  हम  तसवीर  बना  सकते  ह  किन्तु  उस  अधार  पर  जो  तसवीर  बनायें  उस  पर  अमल

 कैसे  कठिनाई
 इस  बारे  में  उठती

 हैं
 ।  यह

 वीर
 बेस्ट  लेविल  जो  हो  सकता  है  वह  हम

 भी  बना

 सकते  हूं  कंजम्पशन  स्टन्डडं  वीगर  के  राघव  पर  लेकिन  उस  पर  अमल  कैसे  करें  इसके  लिये  कठिनाई

 है  इसलिये  कोई  समय  सीमा  निर्धारित  नहीं  की  जा  सकती  ।

 नन्दा  हमारी  योजनायें  का  यही  उद्देश्य  है  कि  हम  राष्ट्रीय  न्यूनतम  आय  को

 पर्याप्त  स्तर  तक  ऊंचा  उठा  सकें  अवार  एक  आदर्श  प्रगतिशील  समाज  का  निर्माण  कर  सकें  ।

 fecal  में  सरकारी  कर्मचारियों  की  बस्तियां

 +

 fat
 भक्त  दर्शन

 FIVER
 श्री  स०  ao  सामन्त

 :

 कया  श्वास  तौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  में  सरकारी  कर्मचारियों  को  बस्तियों  में  रहने  वालों  को

 अ्रघिक  सुविधायें  देते  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  परामर्श  देनें  के  लिये  अभी  हाल  ही  में  एक  स्थायी

 परामर्शदात्री  समिति  नियुक्त  की  गयी  है  ;

 यदि  तो  इस  समिति  के  सदस्य  कौन-कौन हैं  ;

 इस  समिति  सें  र्व  तक  क्या  कार्य  किया  है
 ?

 श्रीवास  और  संभरण  उपमंत्री  अनिल  कु०  :

 लि  |

 कौर  सभा  की  मेज  पर  विवरण  रख  दिया  गया  है  ।  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध

 संख्या  220]

 श्री  भक्त  दर्शन
 :  इस  विवरण  से  यह  मालूम  पड़ता है  कि  इस  कमेटी में  जो

 ८
 व्यक्ति  रक्खे  गये

 हूं  उनसें  से  केवल  एक  सज्जन  गैर-सरकारी  राजा  गुलाब  वाइस  न्यू  दिल्ली

 में
 जानना  चाहता  हूं  कि  कम  से  कम  दिल्ली ४: एम ० एम  ०  पी  ०  साहबान  को  जो  कि  उन  इलाकों का

 प्रतिनिधित्व  करते  हराकर  जो  कर्मचारी  उन  इलाकों  में  रहਂ  हैं  उना  प्रतिनिधियों  को  इसमें  क्यों

 Tet  लिया  गया

 गएनएएाण

 मूल  अंग्रेजी  में



 ८५२  मौखिक  उत्तर  ३  हज़रत  eas

 श्री  अनिल  कु ०
 चन्दा  :  ये  सुविधाएं  श्रघिकतम  नगरपालिकाशों  द्वारा  दी  जाने  वाली  सुविधाएं

 हैं  कौर  इस  समिति  में  नगरपालिका  के  एक  प्रतिनिधि  भी  हैं  \y

 श्री  भक्त  दर्शन  :  विवरण  से  यह  भी  ज्ञात  होता  है  कि  उस  कमेटी  के  सदस्य  मोती  पश्चिमी

 विनय  नगर  और  पूर्वी  विजय  नगर  जाकर  वहां  की  स्थिति  का  अघ्ययन  व  निरीक्षण  में  जानना

 चाहता  हं  कि  जब  कि  चौथी  श्रेणी  के  कर्मचारियों  के  रहन  सहन  की  हालत  बहुत  सन्तोषजनक  है

 तो  उन  स्थानों  का  पहले  निरीक्षण  करके  क्यों  नहीं  उनका  सुधार  किया  जाता  है  ?

 श्री  अनिल  कु०  चन्दा  :  यह  बात  समिति  वे  स्वविवेक  पर  छोड़  दी  जानी  चाहिये  |  समिति का

 यह  विचार  है  कि  वह  दिल्ली  व  इद  गिर्द  की  सभी  सरकारी  बस्तियों  का  स्वयं  दौरा  करेगी  ।  सबसे

 पहले  वह  ईस्ट  विनय  वैस्ट  विनय  नगर  ौर  मोती  बाग  की  बस्तियों  का  भ्रमण  करेगी  ।

 शो  स०  चं०  विवरण  में  यह  कहा  गया  है  कि  यह  सर्वेक्षण  कार्य  केन्द्रीय  लोक  निर्माण

 विभाग  द्वारा  किया  गया  है  कौर  सदस्य  सभी  स्थानों  पर  जायें  ।  क्या  यह  समिति उप  समितियों

 में  बट  कर  कार्य  करेगी  ?
 ~~

 श्री  अनिल  कठ  में  नहीं  समझता  कि  ag  श्रावश्यक  केन्द्रीय  लोक-निर्माण

 विभाग  हमें  यह  सुचना  दे  रहा  है  कि  प्रत्येक  स्थान  पर  क्या  स्थिति  है  इसलिये  सारी  समिति  ही  विभिन्न

 स्थानों  पर  जायगी  ।

 श्री  क्या  यह  समिति  वेवल  उन  लोगों  को  ही  सुविधाएं  देने  के  प्रश्न  पर  विचार  करेगी

 जो  कि  पहले से  सरकारी  बस्तियों में  रह  रहे  हैं  प्रिया  यह  समिति  उन  लोगों  टर्न

 अलाटमेंट  करने  व  मकान  देने  खेदन  पर  भी  विचार  करेगी  ?

 श्री  अ्रनिल  go  चन्दा  :  समिति  का  क्षेत्र  उसके  पदों  से  सीमित है  ।  उनके  ग्रनुसार

 वे  केवल  इसी  बात  की  जांच  कर  सकते  हैं  कि  वर्तमान  वासियों  को  क्या-क्या  कठिनाइयां  हैं  शर उन्हें

 क्या  कया  सुविधायें दी  जा  सकती  हैं  ?

 ऑ्रमेरिका  से  व्यापार

 +  नें  Mwy.
 श्री  दी०  चं०  शर्मा

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछडे  वर्ष  की  तुलना में  इस  वर्ष  भारत से  भ्र मे रिका  को  भेजी  जाने  वाली

 के  निर्यात  की  दशा  में  कोई  सुधार  हुमा  है  ;  शर

 @eug—KYo HT TAA F की  तुलना  में  Qe Yo—¥s AT में  श्रमेरिका से भारत झ्राने से  भारत  प्रात  वाली  वस्तुओं

 कें  ग्रा यात म  कुछ  कमी हुई  है  ?  ?

 तथा  उद्योग उपमंत्री  सतीशचन्द्र )  :  जी  हां  ।  कुछ  वस् तुम् रों  ८  निर्यात  में

 सुधार  हुमा  है  ।

 जी  नहीं
 क

 मिलनी  ग्रंग्रेजी  में



 ह  geyg  मौखिक  उत्तर  ३८४५ हे

 फी  कोकोम  धावा  :  क्या  यह  सच  है  कि  हमारे  देश  से  अमेरिका को  भेजे  जाने  वाले  मैंगनीज

 कै  निर्यात  में  कमी  हो  गयी  है  तथा  यह  भी  सच  है  कि  यह  कमी  राज्य  व्यापार  निगम  के  विरुद्ध  प्रचार

 के  कारण  हुई  है
 ?

 सरकार  ने  एसे  गलत  प्रचार  के  प्रभाव  को  दूर  करने  के  लिये  क्या  प्रयत्न
 किये

 2

 fat  सतीशचन्द्र  माननीय  सदस्य  की  धारणा  सही  नहीं  है  ।  अमेरिका  को  भेजे  जाने  वाले

 मैंगनीज़  के  निर्यात  व्यापार  में  वृद्धि  हुई  कमी  नहीं  ।

 १  श्री  दामानी  :  क्या  सरकार  ने  शझ्रमेरिका  में  भेजे  गये  प्रौद्योगिक  प्रतिनिधि  मंडल  की  सिफारिशों
 का  झष्ययन  किया  है  यदि  हां  तो  उसके  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 ?

 श्री  सतीशचन्द्र  यह  प्रदान  इस  प्रश्न  में  से  नहीं  उत्पन्न  होता है  ।  यह  एक  गैर  सरकारी

 निधि  मंडल था  जो  कि  भारतीय  उद्योग  व  वाणिज्य  चैम्बर  की  झ्र  से  अ्रमेरिका  गया  था  !  इसलिए

 वही  संस्था इस  रिपोर्ट  पर  विचार  कर  सकती  है  वे  कोई  कार्यवाही  कर  सकती  है  |  सरका  र  झपने  रूप

 से  यह  विचार  कर  रही  है  कि  इस  दिशा  में  क्या  किया  जा  सकता  है  |

 पश्चि  चे०  to  पट्टाभिरामन्  :  क्या  अमेरिका को  भेजी  जानें  वाली  निर्मित  वस्तुओं  के  निर्यात

 में  कोई  वृद्धि  हुई  है
 ?

 part  सतीशचन्द्र  :  जी  नहीं  ।  अमेरिका जाने  वाली  अधिकतर  वस्तुयें  या  तो  उपभोक्ता  वस्तुएं
 जैसे  काली  firs  इरादी  प्रिया  कच्चे  पदों  हैं  जैसे  चमड़ा  तथा  खालें  कच्ची  ऊन  तथा  मैगनीज

 अयस्क  आदि  |

 श्री  हरिक्चख  माथुर  :  क्या  माननीय  मंत्री  को  ध्यान  है  कि  कुछ  ही  दिन  पहले  खान  मंत्री ने  यह

 कहा  था  क्योंकि  अमेरिका  जाने  वाले  मैंगनीज़ का  निर्वात  काफी कम  हो  रहा  है  इसलिये  wa

 मैंगनीज  का  खनन  करने  में  कोई  प्रेरणा  नहीं  दिखाई  पड़ती  है  ।

 सतीश चन  :  ऐसा  हो  सकता है  ।  किन्तु  पिछले  वर्ष के  दौरान  में  हमन  ara  वर्षों  की

 तुलना  में  अमेरिका  को
 अधिक  मैंगनीज  भेजा है  ।

 महोदय  माननीय  सदस्यों  ने  प्रशन के  भाग  में  यह  पुछा  है  कि  क्या  इस  वह

 कुछ  सुधार  हु
 है

 किन्तु  माननीय  मंत्री  पिछडे  वर्ष  के  आंकड़े  बता  रहे  प्रश्न  यह  है  कि  पिछले

 ag  की  तुलना  में  इस  वर्ष  में  अमेरिका  को  भेजी  जाने  वाली  भारतीय  वस्तुभ्नों  के  निर्यात में  कुछ

 सुधार र  है  ?  क्या  माननीय  मंत्रो  क॑  पास  इस  वर्ष  के  आंकड़े हूं  ?

 श्री  सतीशचन्द्र  :  इस  वर्ष  हमने  ६,८०,००,०००  रुपये  के  मैंगनीज़  का  निर्यात  किया  है  जबकि

 frags  वर्ष  में  हमने  ४,२८,००,०००  रुपय  के  मैंगनीज़  का  निर्यात  किया  था  ।

 प्री  दी ०  व्  वर्मा  क्या  अमेरिका  को  जाने  वाली  हथकरघा  उद्योग  की  विस्तारों  व  अन्य

 वस्तुध्नों  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिये  भी  कोई  यत्न  किया गया  है  ?

 पुवाशिज्य  मंत्री  कानूनगो  )  जी  हां  ।  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  |  किन्तु  उसका  फल  कुछ

 दिनों  बाद  ही  दिखाई  देगा  ।

 श्री  पं  प०  नायर :  पिछड़े  वर्ष
 हमारा  प्रेमिका  से  व्यापार

 सन्तुलन  कितना  था  तथा  उस  से

 पहले  वर्ष
 कितना

 था  कौर  इस
 विपरीत

 का  हमारे ऊपर  क्या  प्रभाव पड़ा  है  ?
 नाााएएएलुतचब्णणणणणणण +  न

 मूल पा  मंत्रीजी



 Ray  मौखिक  उत्तर  दे  भ्रमण  2eys

 FEUR-KE  में  हमारा  ATAU  Sk,  30,00,  ०००  रुपये  का  था  भ्र  निर्यात श्री  सतीशचन्द्र
 :

 ८  22,00,  ०००
 रुपये

 था  ।  geyg—YO F में  १०५  करोड़ का  हुआ  है  १०  करोड़

 रुपये का का  निर्यात ।

 खनिज  उद्योग  (  नागपुर

 @vve  श्री  वि०  च०  कया  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  मध्य  प्रदेश  की  खनिज  उद्योग  से  इस  सम्बन्ध में  कोई

 प्रतिवेदन  प्राप्त  gate  कि  वहां  की  मेंगनीज़  खानों  के  मालिकों  को  राज्य  के  खान  भ्र धि कारियों  से

 ऐसी  खानों  के  बारे  में  कोई  प्रमाणपत्र  नहीं  मिल  रहा  है  जिन  के  भ्र यस् कों में  मैंगनीज़  की  ४२ प्रतिशत

 से  कम  मात्रा होती  है  Wa  कि  जलाई  १९४७  से  १९५८  की  प्रविधि  के  मैंगनीज़  के  निर्यात  की

 नयी  कोटा  नीति  में  कहा  गया है  ;  र

 यदि  तो  सरकार  ने  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 मंत्री  कानू नौ  )  हां  ।

 सरकार  ने  सन् था  हारा  बताई  गयी  कठिनाइयों  को  टूर  करने  के  लिये  अपनी  नीति

 उचित  परिवर्तन कर  लिया  है  |  इस  सम्बन्ध  में  में  ate  भी  बता  देना  चाहता  हूं  कि  हमने  मैंगनीज़  पर

 सभी प्रतिबन्ध कल  से  हटा  दिये  हैं  ।

 प्रादेशिक  लघ  उद्योग  कलकत्ता

 ि श्री  घोषाल  :

 1* १४४९.
 Aa  सुमन  घोष  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 या  परिश्रमी  बंगाल  के  छीटे  छोटे  कारखानों  ने

 प्रादेशिक  लघु  उद्योग  सेवा

 कलकत्ता  से  कोई  प्राविधिक  सहायता  प्राप्त  की  है  ;

 यदि  तो  क्यों ?

 मंत्री  सनुभाई  दाह )  हां
 ।

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 कमेंट्री  भविष्य  निधि  अधिनियम

 1*  १४५०.  थ्री
 त०  ब०  fae  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कहेंगे  कि

 अभी  तक  aaa  की  खानों  में  कर्म  चारी  भविष्य  निधि  अधिनियम  क्यों  नहीं  लाग  किया
 गया  दर

 यह < वहाँ  पर

 कब  तक  लागू
 हो

 जायगा  ;
 दौर

 १९५८  के  तरन्त तक  में  कितने  मजदूर  काम  कर  रहे  थे
 ?

 मूल  wast  में



 ३  fek5  मौखिक  उत्तर

 द... |  ale  रोजगार  तथा  योजना  मंत्रो  के समा-सचिव  ल०  ना०  :  तथा

 .  क्योंकि  इस  समय  इस  अघिनियम  at  aaa  को  खानों  में  लागू  क  रना  उद्योग  के  हित  की  दुष्टि

 से  अच्छा  नहीं  होगा  इसलिये  इस  विषय
 को  एक  साल  के  लिये  उठा  रखना  बहतर  समझा  गया  है  ।

 नरोत्तम  जानकारों  नहीं  प्राप्त  हुई  है  ।  Bek  में  अचक  खानों
 में  ३३९७३  मजदूर

 काम  कर  रहे  थे  ।

 1  बो  त०  wo  त्रिशूल  राव  :  कया  में  जान  सकता हूं  कि  इस  विनियम  को  इन  खातों  में  कब  तक

 ध्  किया  जायेगा ?

 पतो  ल०  ato  हम  ने  इस  विषय  को  एक  साल  के  लिये  उठा  रखा  हैं  ।

 fart  त०  qo  faze  राव
 :

 योजना  आयोग  ने  कहा  था  कि  भविष्य  निधि  अधिनियम को

 प्रथम  पंचवर्षीय
 योजना

 काल  की  अवघि  में  ही  सब  उद्योगों  में  लागू  कर  देना  चाहिये  ।  किन्तु  wa

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  चालू  हो  चुकी  है  कौर  यह  अधिनियम  se  तक  लागू  नहीं  किया  गया  है  ।

 fat  ल०  ao  मिश्र  :
 यह  सच  है  कि  झ्रायोग  ने  ऐसी  सिफारिश  की  थी  किन्तु  यह  देखते

 हुए  कि  sare  एक  निर्यात  की  वस्तु  है  तथा  इस  विषय  में  निर्यात  संवर्धन  परिषद्  ने  इस  विषय  पर

 विचार  कर  के  ag  निश्चय  किया  है  कि  अश्क  की  खानों  में  इस  अधिनियम  को  कुछ  झर  समय  तक

 लागू  नहीं  किया  जाये
 ।

 श्री  स०  म०  बनर्जी
 :

 क्योंकि  इन  खानों  में  काफी  दुर्घटनायें  हो  रही  हैं  इसलिये  क्या  वहां
 के  खानों  के  मुख्य  निरीक्षकों  को  हटाने  का  कोई  विचार  है

 ?

 महोदय
 :

 यह  प्रदान  इस  प्रशन  में  कसे  उत्पन्न  होता  है  ?

 fat  त०  qo
 बीटल  राव

 :
 गया  are  प्रदेश  के  भरक  की  खान  के  मालिक  अथवा  बिहार

 की  खानों  के  मालिकों  से  सरकार  को  कोई  प्रतिनिधान  प्राप्त  gar  है  ?

 श्री  ल०  ना०
 मिश्र

 :
 अलग  अलग  राज्यों  के  लिये  बताने  के  लिये  मुझे  पृथक्  सूचना  चाहिये  |

 अल्प  सूचना  मार्फत  कौर  उत्तर

 कोयले  को  खानों  का  बन्द  होना

 अल्प  सुचना  प्रश्न  संख्या  ११.  को  पाणि प्र हू  :  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह
 बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  १४  Re¥e  से  झरिया  ake  रानीगंज  के  कोयला  क्षेत्रों  में

 स्थित  ३  कोयले  की  खानों  में  काम  बन्द  हो  गया  है  ;

 यदि  तो  इन  खानों  में  अचानक  काम  बन्द  होने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 इस
 प्रकार  प्रचारक

 काम  बन्द हो  जाने  के
 कारण  कितने  मजदूर  बेकार  हो  गये  हैं  ;

 और

 इन  खानों  में  कब  तक  काम  दुबारा  चालू  होगा  ?

 मूल  नਂ  में  ।



 PERE  मौ  र  उत्तर  ३  Reyes

 उपमंत्री  आबिद  :
 विभिन्न  खानों  में  भिन्न  भिन्न  भागों  में  सुरक्षा

 के  कारणों  से  काम  का  बन्द  हो  जाना  कोई  सामान्य  घटना  नहीं  है  ।  कदाचित्  माननीय  सदस्य

 जामा  दावा  कौर  भुलानबरारी  की  कोयला  खानों  में  आंशिक  रूप  से  बन्द  होने  वाले  काम

 के  बारे  में  जानना  चाहते  हैं  |

 रानी पुर  जामादोवा  की  कोयले  की  खानों  में  रोशनदानों  के  पर्याप्त  न  होने  तथा

 जलन शील  गैस  इकट्ठी  हो  जाने  के  कारण  काम  बन्द  करना  पड़ा  है  कौर  भु लान बरारी  कोयले
 की  खान  में  संख्या  ११  व  १२  में  इसलिये  काम  बन्द  करना  पड़ा  है  क्योंकि  वहां  पर  जलन शील

 गैस  को  रोकने  के  लिये  उचित  व्यवस्था  नहीं  थी  वहां  के  सेफ्टी  लैम्प  बड़ी  खराब  अवस्था  में  थें

 श्र  वहां  पर  खान  को  तोड़ने  की  विधि  बड़ी  खतरनाक  थी  ।

 कौर  रानी पुर  की  कोयले  की  खान  में  काम  बन्द  होने  से  ५००  व्यक्तियों पर

 प्रभाव  पड़ा  है  किन्तु  इन  में  से  अधिकतर  लोगों  को  खान  के  दूसरे  काम  पर  लगा  दिया  है  ।  इस  खान  में

 १८  को  फिर  से  सामान्य  रूप  से  काम  चालू  हो  गया  है  ।  जामादोवा  कोयले  की  खान  में  १८००

 व्यक्तियों पर  प्रभाव  पड़ा  था  ।  इन  मे ंसे  १३००  व्यक्तियों को  २५  १९५८  को  ५  काम

 पर  लगा  दिया  गया  है  ।  इस  खान  में  शीघ्र  ही  सामान्य  रूप  से  कार्य  शुरू  हो  जायेगा  ।  भुलानबरारी

 कोयले की  खान  में  २५०  व्यक्तियों पर  प्रभाव  पड़ा  है  ।  जैसे  ही  खतरे  के  कारण--जिन का  कि  उल्लेख

 किया  गया  g—gr  हो  जायेंगे  वैसे  ही  वहां  पर  शुरू  कर  दिया  जायेगा  ।

 घाणिग्रही  :  खनन-निरीक्षक  aia  बार  कब  इन  खानों  को  देखने  के  लिये  गये  थे  भ्र ौर

 बया  उन्होंने  इन  खानों  की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  था
 ?

 श्री  आबिद  प्रतिवेदन  प्राप्य  नद्दी  है  ।  यदि  माननीय  सदस्य  पूर्वे-सूचना  दें  तो  जानकारी
 प्राप्त  की  जायेंगी  |

 श्री  पाणिग्रहण
 :

 वह  खानों  को  देखने  के  लिये  भ्रान्ति  बार  कब  गये  थे  ?

 श्रम  कौर  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  :  खानों के  निरीक्षण  के  फलस्वरूप कुछ

 हिदायतें  दी  गई  हें  ौर  उन  का  पालन  किया  जा  रहा  है  ।  यदि  खानों  के  पिछले  निरीक्षण  के  सम्बन्ध

 में  जानकारी  चाहिये  तो  हम  जानकारी  प्रदान  कर  सकते  हैं  ।

 pal  साधन  गुप्त
 :

 कया  जामादोवा कोयला  खान  के  ५००  श्रमिकों  को  दूसरी  खान  के
 २५०  श्रमिकों  को  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  अधीन  काम  बन्दी  के  समय  मिलने  घाले  लाभों

 के  तदनुरूप  कोई  लाभ  दिये  गये  हैं  ?

 जी  हां  ।  वे  इस  मामले  में  भी  लागू  हैं  ।

 पाणि ग्र हो
 :

 जहां  तक  झरिया  तथा  रानीगंज  क्षेत्रों  का  सम्बन्ध  है  क्या  निरीक्षक  से  खानों

 की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  कोई  कौर  प्रतिवेदन  प्राप्त  ga

 श्री  आबिद  चली
 :

 यदि  माननीय सदस्य  यह  ब्यौरा  जानना  चाहते  हैं  तो  इस  सम्बन्ध  में

 _  अपेक्षित
 है  ।

 मूल  अंग्रेजी
 में



 ३  aus  लिखित  उत्तर  yaks

 जोखिम  कल  माननीय  खान  ग्रोवर  ईंधन  मंत्री  ने  कहा  था  कि  सरकारी

 क्षेत्र  में  कोयला  खानों  की  प्रगति  तेज़ी  से  हो  रही  है  ।  क्योंकि  उस  प्रकार  की  खानें  इतने  मितव्ययी

 ढंग  से  कार्य  नहीं  कर  सकती  इसलिये  क्या  इन  खानों  को  सरकारी  क्षेत्र  में  शामिल  किये  जाने  के

 लिये  कोई  प्रस्ताव है  ?

 श्री  इन  खानों  को  अपने  अधिकार  में  लेने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।  यदि  इन

 खानों  को  सरकारी  क्षेत्र  में  ले  भी  लिया  जाये  तो  भी  वही  श्राकस्मिकतायें  बनी  रहेंगी  ।

 ee  ee  कदा  काय

 yan  के  लिखित  उत्तर

 श्रमिक  संघों  के  ध्रभ्यावदन

 1  १४३२.  थ्री  वाज  यी  :
 श्रम  ake  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  श्रमिक  संघों  से  इस  सम्बन्ध  में  श्रम्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  कि  बन्द

 किये  जाने  वाले  कारखानों  में  रोगियों  पर  श्रमिकों  के  दावों  की  अपेक्षा  wer  बहुत  से  दायित्वों
 को

 वरीयता दी  जाती  है  ;

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  उचित  विधान  निर्मित  करने  का  प्रस्ताव  है
 ?

 लिस  उपमंत्री  आबिद  :  नही ं।

 भारत  सरकार का  RaXE  वे  समवाय  अधिनियम  की  धारा  ५४० की  उपधारा

 (१)  के  खंड
 में

 संशोधन  करने
 का  प्रस्ताव  है  ताकि  उस  खंड  में  प्रयुक्त  शब्द  मारी  के  क्षेत्र

 के  १९४७  के  प्रौद्योगिक  विवाद  ग्र धि नियम  के  अध्याय  एक  के  उपबन्धों  के  sera  किसी

 भी  श्रमिक  मे  सम्बन्ध  में  किसी  भी  देय  प्रतिकर  को  सम्मिलित  किया  जाये  |

 मणिपुर  के  लिये  भूमि  सुधार  विधेयक

 1१४३८.  श्री  ले०
 mal  सिंह

 :
 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह

 सच  है  कि  योजना  श्रायोग  की  सिफ़ारिशों  पर  मनी  पुर  के  लिये  एक  विस्तृत  भूमि  सुधार  विधेयक

 तैयार  किया  जा  रहा  है  ?

 उपमंत्री  दया ०  म ०  :  हां  ।

 पहाड़ी  क्षेत्र  के  गीतों  का  प्रसारण

 को  दलजीत  सिंह :  क्या  सुचना ate  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 कि

 क्या  आकाशवाणी  के  स्टेशनों  में  पहाड़ी  क्षेत्र  के  गीतों  तथा  नाटकों  के  प्रसारण  के  लिये

 कोई  समय  श्रावंटित  किया  जाता  है  ;  ak

 यदि  तो  वे  स्टेशन  कौन  से  हैं  ?

 प्रौर  प्रसारण  मंत्री  हां  ;  यद्यपि  माननीय  सदस्य

 के  प्रदान
 का

 यथार्थ  क्षेत्र  स्पष्ट  नहीं  है
 ।

 मूल ा  अंग्रेजी  में
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 श्रीनगर  तथा  कभी  कभी  सभी  स्टेशनों  से  ।

 पंजाब  में  हस्तशिल्प  का  विकास

 १४५४१.  श्री  दलजीत  कया  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  हस्तशिल्प  के  विकास  के  लिये  सरकार  का  पंजाब

 राज्य  को  कोई  सहायता  देने  का  प्रस्ताव  है  ;  AK

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कुल  कितनी  रकम  arated  करने  का  प्रस्ताव  है
 !

 उद्योग  मंत्री  मनुभाई  तथा  ट्वेंटी  पंचवर्षीय  योजना  के  भ्रमित

 पंजाब  राज्य  में  हस्तशिल्प  के  विकास के  लिये  84.0  लाख  रुपये  के  कुल  झ्रावंटन  की  व्यवस्था है  |

 जिस  में  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकार  दोनों
 *

 के  खर्च  की  रकम  शामिल है  ;  क्योंकि  कुल

 वित्तीय  राज्य  द्वारा  प्रस्तावित  योजनाओं  केਂ  कार्य  में  हुई  शादी  पर  निसार

 रहते  हुये  वर्ष-वार  आवंटन  किये  जाते  इसलिये  इस  चरण  पर  दोनों  सरकारों  का

 निर्धारित नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  के  दौरान  wa  तक  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  निम्न  सहायता  की  मंजूरी  दी  गई

 अनुदान  ऋण थि

 Bo  रु०

 {EXK—K  ६५,१७५  ०,000

 १९  YQ—NS  ०५,६६८  ५६,४००

 PEXG—KE  के  लिये  राज्य  को  केन्द्रीय  सहायता  men  की  राशि  अनुदान रूप  में  219k

 लाख  रुपये  ऋण  रूप  में  २.००  लाख  रुपये  हूं  ।

 भारत-नेपाल  व्यापार  करार

 ayy.  श्री  भक्त  दर्शन

 श्री  स०  Wo  सामन्त :

 प्रवान  मंत्रो  ५  १९५७  के  तारांकित wea  संख्या  ८३६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  क  रेंगे  कि  संशोधित  भारत-नेपाल  व्यापार  करार  के  सम्बन्ध में  क्या  प्रगति

 हुई  है
 ?

 मंत्री  के
 सभा-सचिव

 सादत  wet
 :

 वर्तमान  स्थिति  यह  है  कि

 सभी  बड़े  बड़े  सवाल  तय  कर  लिये  गये  हूँ  कौर  प्रक्रिया  सम्बन्धी  कुछ  मामले  नेपाल

 सरकार  के  पास  विचार  के  लिये  भेज  दिये  गये  हैं  ।  उनके  विचारों  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।  जब

 तक  मामले

 को

 अन्तिम  रूप
 न

 दे  दिया  जाय  तब  तक  तबदीलीयों  के  बारे  में  बताना  ठीक
 न

 होगा
 ।

 मूल  जी  में
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 भारत-पाकिस्तान  सीमा  शाक

 श्री  वि०  Fo  शुक्ल  :

 1  १४५३.
 इकबाल  सिंह :

 कया  प्रवान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (+)  क्या  भारत-पाकिस्तान सीमा  पर  डाका  डाल  रहे  के  कुछ  गिरोहों को  पाकिस्तान

 सरकार  द्वारा  संरक्षण  दिये  जाने  की  निरंतर  घटनाओं  फे  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  को  राजस्थान

 सरकार  से  प्रतिवेदन  प्राप्त  हुये  हैं  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 ~
 विवेशिफ-फार्प  के  सभा-सचिव  सादत  ad  :  राजस्थान  सरकार  से

 प्रतिवेदित  किया  है  कि  उस  समय  जगमल  सिंह  के  नेतृत्व  में  भारतीय  डाकुओं  का  केवल  एक  गिरोह

 है  जो  पाकिस्तान  क्षेत्र  में  शरण  ले  रहा  है  भारतीय  क्षेत्र  में  अपराध  करने  के  लिये  वहां  से

 गर्मियां करता  है  ।

 पाकिस्तान  सरकार  &  पास  विरोध  प्रकट  किये  गये  है  ।

 mitten  इंधन  निर्माण  संयंत्र

 UCU.  sa
 घोषाल  :

 ने  श्री
 बि०  दास  गुप्त  :

 कया  प्रवान  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भ्रनुशक्ति  झरा योग  द्वारा  भारत  में  कोई  आणविक  इंधन  निर्माण  संयंत्र  स्थापित

 किये  जाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्ताव  हें  ;

 यदि  तो  कहां  पर  ?

 गजवान  मंत्री  तया  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  at

 अणुशक्ति  ट्राम्बे  ।

 खानों  के  मुड़कर  निरीक्षक  का  प्रतिवेदन

 श्री  त०  घ०  विट्ठल  राव
 :  क्या  श्रम  शौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 ee Oe  के  लिये  खानों  के  मुख्य  निरीक्षक  के  प्रतिवेदन  के  प्रकाशन  में  विलम्ब  का

 कारण क्या  है  ;

 क्या  इसे  शीघ्र  छापने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ;

 इसके  कब  तक  छपने  की  सम्भावना  है  ?

 जित  उपमंत्री  आबिद  खान  प्रबन्धकों से  सांख्यकि  विवरणियां देर

 से  प्राप्त  हुई  थीं  ate  विलम्ब  का  यही  मुख्य  कारण  था ।  केवल  १९५७  में  ही  विवरणियां

 की  अन्तिम  किस्त  प्राप्त  हुई  थी
 |

 मल  अंग्रेजी में
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 तथा  प्रतिवेदन  पहिले  ही  से  छप  रहा  है  खान  सम्बन्धी मुख्य  निरीक्षक
 पारण  शर्ट  सै  ॥

 से  इसे  शीघ्र  छापने  की  हि  पान  at

 बिजली का  सामान

 REY  श्री  स०  ला०  त्रिवेदी  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्र  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 सरकारी  गवेषणा  केन्द्रों  ate  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाओं  में  बिजली  के  सामान  की

 जांच  की  कोई  व्यवस्था  की  गई  है  ;

 (a)  क्या  इस  सम्बन्ध  में  निर्माताओं  से  कोई  सुझाव  प्राप्त  हुये  हैं

 यदि  तो  वे  क्या  हें  ;

 इस  प्रणाली  के  ज़रिये  जांच  के  लिये  सरकारी  संस्थापकों  में  क्या  व्यवस्था  है  कौर  यदि

 कोई  व्यवस्था  नहीं  है  तो  वह  कब  तक  कर  दी  जायेंगी  ;

 इस  पर  कितना  व्यय  होगा  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )
 :

 हां
 ।

 तथा  हां  ।  कुछ  विशिष्ट  उद्योगों  जैसे  बिजली  के  रेडियो

 बिजली  के  पंखों  तथा  मोटरों  इरादी  के  सम्बन्ध  में  परीक्षण  कीਂ  सुविधायें  जुटाने  के  लिये

 सुझाव  at  हैं  ।

 सरकारीਂ  अलीपुर  ;  नेशनल  फिजीकल  नयी

 सेन्ट्रल  इलेक्ट्रो-केमिकल  रिसच  dora  माइनिंग  ford

 धनबाद  कौर  इसी  तरह  की  अन्य  पस्तान  में  बिजली  कीਂ  वस्तुद्नों  जैसे

 स्विचगीयरों इरादी  के  परीक्षण  का  इन्तज़ाम  है  ।  कुछ  दिशा त्रों  में  अपनी  गतिविधियां  बढ़ाने  की
 भी  इनकी  योजनायें  हैं  ।

 सरकारीਂ  टैस्ट  अलीपुर  में  परीक्षण की  अतिरिक्त  सुविधाओं  का  इन्तजाम

 करने  पर  १०  लाख  रु०  तक  खं  का  है  ।  सेंट्रल  माइनिंग  रिसर्च  स्टेशन  धनबाद  की

 भी  शामिल  होंगे  ।

 विस्तार  योजनाओं  पर  २  से  ३  लाख  रु०  तक  का  gard  खर्च  भराने  की  श्राशा  है  जिसमें  उपकरण

 रखी  भारतीय  हस्तशिल्प  ate

 Lees. Bt Ao श्री  ०  oo  द्विवेदी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 अखिल  भारतीय  हस्तशिल्प  ars  ने  किन-किन  उद्योगों  के  विकास  अथवा  पुनरुत्थान

 के  लिये  ara  तक  केन्द्र  खोले  wc

 इन  केन्द्रों  में  कया  कार्य  किया  जायेगा  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री
 लाल  बहादुर

 :  तथा  एक  विवरण

 संलग्न  हे  जिसमें
 आवश्यक  जानकारी दी  गयी  है  ।  परिशिष्ट  ६,  शनिवार  संख्या  १११]
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 सरकारी  कार्यालय  में  स्थान

 १९६८९.  श्री  म०  ato  द्विवेदी  क्या  निर्माण  श्रीवास  संभरण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकारी  कार्यालयों  को  स्थान  किस  शिखाधार पर  दिया  जाता है  ;

 (@)  (%)  (२)  (3)  (४)  संयुक्त  (५)  अतिरिकत

 (६)  विशेष  (७)  (८)  प्रवर  (&)  सेक्शन  (80)

 (  ११)  प्रपर  डिवीज़न  (  )  लौटकर  डिवीज़न  कलक  कौर  दफ्तरी  के  लिये  प्रत्येक

 कार्यालय  में  कितना  स्थान  दिया  जाता  है  ;  शर

 अन्य  सामान  रखने  केਂ  लिये  कितना  स्थान  दिया  जाता  है
 ?

 कार्यालय श्रीवास ate  संभरण  मंत्री  क ०
 च०

 :  त  था

 केਂ  लिये

 स्थान  की  आवश्यकता  निम्नलिखित  आधारों

 पर
 प्रां की  जाती

 है  :
 i  Si  ee  ene

 वहां  अआवश्यक्ताचूसा र

 अपर  विशेष  प्रत्येक के 7  लिये  २६०  वर्ग  फुट
 उपसचिव  |

 अवर  सचिव  प्रत्येक  के  लिये  १६०  वर्ग  फुट

 अनुभाग  sarin  क्लर्क  प्रत्येक  के  लिये  ४०  वग  फुट

 निम्न-श्रेणी  कलक  और  दफ्तरी near  ere

 CUT  को  ge  areca  निरत  हो  ard
 ara  a

 कुल  स्थान  eae

 कार्यालय को  देता  है  ।  अपने  विभाग  अफ़सर  कौर  अनुभागों  को  कितना  स्थान  दिया  इसका

 निर्णय  कार्यालय  स्वयं  करता  है  ।  इसलिए  अफसरों  site  अनुभागों
 को  दिये  गये  स्थान  में  बहुत

 विभिन्नता  ar  जाती  हैं  ।

 (7)  लेखक  वर्गीय  कर्मचारियो  लिए  ग्रावश्यक  स्थान  के  अलावा  उसका  १०  प्रतिशत

 स्थान  चाल  रिकार्ड  रखने  के  लिए  दिया  जाता  हैं  ।

 राष्ट्रीय  इमारत  संस्था  की  पत्रिका

 REVO  श्री  स०  ला०  द्विवेदी  क्या  श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राष्ट्रीय  इमारत  संस्था  की  त्रैमासिक  पत्रिका  का  हिन्दी  संस्करण  निकालने  की

 कोई  याज  ग्रोवर

 यदि  तो  हिन्दी  जानने  वाले  लोग  भी  इस  संस्था में  लाभ  उठा  सकें  इस  के  लिये

 क्या  किया जा  रहा  है  ?

 श्रावास  संभाला  उपमंत्री  अनिल Fo  :  ate  ).

 नहीं  :
 पत्रिका  को  हिन्दी  में  प्रकाशित  करना  तु

 ही  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  इसके  विषयਂ

 बहुत  तकनीकी  परन्तु  इस  संस्था  के  कुछ  प्रकाशनों  कं  erat में  भी  छापने  की  कार्यवाही

 की  जा  रही है



 ३८६२  लिखित  उत्तर  2  gays

 सरकारी  कार्यालयों के  लिये  स्थान

 १९७१.  श्री  Ho  ला०  द्विवेदी  :  क्या  श्रीवास शर  सम् भरण  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  वर्ष  १९५६-४७  में  सरकारी  कार्यालयों  के  लिये  ४.७  लाख  वर्ग  फुट

 की  जगह  की  जो  कमी  थी  उसे  पुरा  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।  पौर

 यह  कमी  कब  तक  पुरी  हो  जाने  की  mae  ?

 आवास  श्र  संभरण  मंत्री  Fo  च०  :  इस  समय  ५.६७

 लाख  वर्ग  फुट  की  कमी  है  ।  इस  कमी  को  पुरी  करने  की  योजना में  सरकार  ने  ५  कई  मंजिलों

 वाली नई  इमारतों  को  बनाने का  कार्य  क्रम  हाथ  में  लिया  र  कुछ  दफ्तरों को  दिल्ली  से  बाहर

 भेजने का  भी  सुझाव है  ।

 यह  ठीक  ठीक  कह  सकना  सम्भव  नहीं है  कि  सारी  कमी  कब  तक  पूरी  हो

 क्योंकि  यह  बहुत  कुछ  मात्रा  में  समय  समय  पर  उपलब्ध  धन  तथा  शझ्रावश्यक  निर्माण  वस्तुओं  जैसे
 सीमेंट  पर  निसार  है  ।

 ईटों  तथा  घायलों  के  बनाने  के  बारे  में  संगोष्ठी

 2EVQ  श्री  म०  ato  द्विवेदी  :
 क्या  श्रीवास  ate  संभरण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 ईंटों  तथा  टाइलों  के  बनाने  के  बारे  में  कलकत्ते  में  १९५७  में  हुई  संगोष्ठी

 में  कितने  उपभोवताश्रों  र  शिल्पियों  ने  भाग  लिया  ;

 क्या  संगोष्ठी  का  विवरण  प्रकाशित  हो  चुका  है  ;  अर

 क्या  वह  हिन्दी में  उपलब्ध  है  ?

 श्रीवास  संभरण  उपमंत्री  अनिल
 :  संगोष्ठी  में

 लगभग  १४०  प्रतिनिधियों  ने  जिनमें  देश  के  विभिन्न  भागों  के  सिरामिक

 तथा  ईटों  श्र  टाइलों  के  उत्पादक  भी  शामिल  भाग  लिया  था  ।  इसके  Tara  कई

 स्थानीय  ईंटों  के  Wrz  के  मालिकों  ने  भी  वाद-विवाद  में  भाग  लिया  था  ।

 झर  संगोष्ठी  की  कार्यवाही  का  विवरण  म्रंग्रेजी  तथा  उसका  एक  सरल  हिन्दी

 रूपान्तर  शीघ्र  ही  प्रकाशित  किया  जायेगा  ।

 कोयला  खान-क्षेत्रों में  खेल-कूद

 2893.0  श्री  म०  ato  द्विवेदी  :  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 किः

 कोयला  खान  क्षेत्रों  में  खेलों  का  प्रबन्ध  करने
 के

 लिये  कितनी  समितियां बनाई  गई  हूँ  ;

 FEUG—NG  में  उन  समितियों  को  कितना धन  दिया  गया  कौर  वह  किस  प्रकार  व्यय
 किया गया  ;  अर

 इन  समितियों  के  कितने  श्रमिक  सदस्य  हैं  ?



 3  लिखित  उत्तर  हैै १९५८

 श्रम  उपमंत्री  श्राबिद  :  कोयला  क्षेत्र  खेल-कूद  समितियों  की  संख्या

 g28 है  |  इनके  era  कई  प्रादेशिक  खेल-कूद  समितियां  भी  हैं  ।

 ३४,०५०  रुपये  |  यह  धन  अधिकांश
 रूप

 से  इनाम  झर  खेल-कूद  सम्बन्धी  दूसरे  प्रबन्ध

 पर  खच  किया  गया  |

 कोई  श्रमिक  केन्द्रीय  ate  प्रादेशिक  कोयला  क्षेत्र  खेल-कूद  समितियों  का  सदस्य  नहीं  ।

 स्थानीय  कोयला  खान  खेल-कूद  समितियों  का  कोई  श्रमिक  सदस्य  है  या  इस  बारे  में  सुचना

 प्राप्त  नहीं  ।

 फरीदाबाद का

 1१६७४.  श्री  वें०  प्०  नायर :  क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  फरीदाबाद  का  वर्तमान  प्रशासक  फरीदाबाद  प्रशासन  में  सेवा  करने
 से  ya  चिकित्सा  भ्रमणकारी  था  ;

 (@)  क्या  यह  सच  है  कि  वर्तमान  पद  पर  नियुक्त  होने  से  पूर्व  वह  सौराष्ट्र सरकार  में  किसी

 पद  पर  नियुक्त  था  ate  यदि  तो  उसकी  सेवायें  किस  प्रकार  खत्म  हुई  थीं  ;

 वर्तमान  पद  पर  उसे  कब  कौर  किसने  नियुक्त  किया  ar;

 उसकी  वर्तमान  कुल  आमदनी  कितनी  है  ;  शौर

 (=)  क्या इस  पद  के  चुनाव  के  लिये  कोई  विज्ञापन  दिया  गया  था  या  संघ  लोक  सेवा

 ग्रा योग  द्वारा  चुनाव  किया  गया  था  ?

 उपमंत्री  go  ato  :  तथा  फ़रीदाबाद  विकास  बोर्ड

 के  प्रशासक ब  ने  राय  फ़रीदाबाद  में  मुख्य  चिकित्सा  अधिकारी  देਂ  रूप  में  नियुक्त  किये  जाने

 से  पूर्व  भूतपूर्व  सौराष्ट्र  राज्य में  जेलों  के  महानिरीक्षक  तथा  चिकित्सा  सेवायों  के  निदेशक  के  पद

 पर  नियुक्त थे  ।  राज्य  सरकार  के  अ्रधीन  सेवा  करते  समय  उनकी  अ्रतिवयस्कता  सीमा  तक

 पहुंच  गई  थी  परन्तु  कुछ  समय
 के

 लियें  उन्हें  पुनः  नियोजित  किया  गया  था  |

 PEXR  में  करनेल  राय  को  फ़रीदाबाद  प्रशासन  द्वारा  मुख्य  चिकित्सा  अधिकारी

 नियुक्त  किया  गया
 था  REY  में  इस  पद  के  कर्तव्यों  के  अतिरिकत  उन्हें  प्रशासक  के  पद  का

 भार  भी  सौंपा  गया  था
 ।  १९५७  में

 उन्हें  मुख्य  चिकित्सा  अधिकारी के  कर्तव्यों  से  हटा  कर

 प्रशासक  नियुक्त  किया  गया  था  ।

 १३०० रुपये  प्रतिमास वेतन

 पेन्शन  Soy  रुपये  प्रतिमास  |

 ——

 जोड़  POY  रुपये  प्रतिमास

 (  yy _
 )  नहीं

 मूल  भ्रंग्रेज़ी  में



 रच  लिखित  उत्तर  ३  eas

 में  कपार ये  ए अमृतसर  ्  बर ज जुड  be  गानों  का  बन्द  किया  जाना

 196७५.  श्री  दलजीत  सिह  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 अमृतसर  में  कपड़े  के  कितने  कारखाने  बन्द  किये  गये  हैं  ;

 उन्हें बन्द  करने  का  कारण  क्या  है  ;  श्र

 उन्हें  बन्द  करने  से  कितने  व्यक्ति  बेरोज़गार  हो  गये  हैं  ?

 तथा
 उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री °  एक  सूती  वस्त्र कारखाना

 तथा  एक  ऊनी  वस्त्र  कारखाना  |

 सूती  वस्त्र  के  कारखाने  के  मामले में  कारखाना  घाटे  पर  चल  रहा  था  कौर ऊनी  वस्त्र

 के  कारखानें  के  मामले  में  कुछ  आन्तरिक  कठिनाइयां  थीं  |

 ७६

 शअद्योगिक  विवाद

 1१६७६.  श्री  राम  कृष्ण  क्या  श्रम  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 PEXV—UG  के  दौरान  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  उपक्रमों  में  उत्पन्न  विवादों  के  सम्बन्ध  में

 केन्द्रीय  सरकार के  अधिकारियों  द्वारा  समझौते  की  कुल  कितनी  कार्यवाहियां  की  गई  थी  ;

 इसी  अवधि  में  कुल  कितने  विवादों  का  निबटारा  किया  गया  at;

 इसी  अवधि  में  कुल  कितने  विवाद  न्याय-निर्णयन  के  लिये  निर्दिष्ट  किये  गये  थे  ?

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  :  Weel

 FIR I

 ५८

 1१९७७.  श्री  राम  कृष्ण  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  RELIG  में  भारत  में  कुल  कितने  बिजली  के  पंखे  कौर  रेडियो  सेट  निर्मित  किये  गये  थे  ?

 वाणिज्य तथा तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  १९  YIU F में  eX

 से  १९५८  बड़े  पैमाने  &  निर्माणकारी  क्षेत्र  में  इकाइयों द्वारा  ५०८,३७१  बिजली  के

 पंखें  और
 ee,  oy

 रेडियो  सैट  निर्मित
 किये  गये  थे  ।

 ~—  SS  नन

 मूल  अंग्रेज़ी  में



 ३  १९५८  लिखित  उत्तर  ३८६५

 दिल्ली  का  काम  feats  दफ्तर

 1१९७८.  भो  ही०  ना  मर कर्जों  क्या  श्रम  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  FAT

 करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  के  काम  दिलाऊ  दफ्तर  में  पूर्वी  पाकिस्तान  से  जाये  जिन

 विस्थापित  व्यक्तियों  ने  अपने  नाम  पंजीबद्ध  करवाये  थे  उन्हें  इन्टरव्यू  के  लिये  चलाने  के  सम्बन्ध  मे

 कुछ  जो  प्राथमिकतायें  दीਂ  जाती  थीं  वे  हाल  ही  में  हटा  लीਂ  गई  हें  ;  श्र

 यदि  इस  सम्बन्ध में  कोई  निर्णय  किया  गया  है  तो  क्या  उस  में  परिवर्तन  किया  जायेगा  ?

 aa  उपमंत्री  आबिद  पूर्वी  पाकिस्तान  से  ata

 पित  व्यक्तियों  को  पूर्वी  जोन  से  बाहर  केन्द्रीय  सरकार  के  विभागों  में  छः  महीने  फे  आधार  पर

 जन  के  लिये  भारत  सरकार  ने  तृतीय  प्राथमिकता  देती  रहीਂ  है  ।  afar  प्रविधि  ८  gays

 को  समाप्त  हो  गई  थी  ।  इन  भ्रादेशों  को  शर  छः  महीनों के  लिये  ८  Reus  तक  बढ़ा

 दिया गया  है

 निष्क्रिय  सम्पत्ति

 Trees.  श्री  बलजीत  fag  क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  पंजाब  राज्य  में  पाकिस्तान  में  प्रदान  करने  वाले  व्यक्तियों  द्वारा  कुल  कितने  मूल्य
 की  सम्पत्ति छोड़ी  गई  है  ?

 पुनर्वास  उपमंत्री  yo  ao  भास्कर )  भ्र तु मान है  कि  कृषि  भूमि  के  अतिरिक्त  भारत

 में  oy  निष्क्राम्य  सम्पत्ति  का  मूल्य  १००  करोड़  रुपये  से  कम  है  ।  पंजाब  में  निष्क्रिय  सम्पत्ति  के

 मूल्यांकन  के  सम्बन्ध  में  प्रभी  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  किया  गया  है
 ।

 आन्ध्र  प्रदेश  का  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  ate

 Taso.  श्री  |: हैँ  दें  कृष्णराव  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि  PEXR—KXY  तथा  PEXG—NS  में  ग्रान्ट्स  प्रदेश  के  खादी  तथा  ग्रामोद्योग बोर्ड  को

 सहायता  अथवा  ऋण  रूप  में  कुल  कितनी  रकम  दी  गई  थी  ?

 तथा  उद्योग मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )  पुनर्गठित  श्रद्धा  प्रदेश  के  लिये

 अभी  कोई  सं विहित  राज्य  बोझ  गठित  नहीं  किया  गया  हैं  ।  भूतपूर्व  हैदराबाद  सरकार  द्वारा  गठित

 सं विहित  ats,  पुनर्गठित  राज्य  के  तेलंगाना  क्षेत्र  के  लिये  कार्य  करता  है  खादी  तथा  ग्रामोद्योग

 के  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  से  प्रदान  तथा  ऋण  प्राप्त  करता  है  ।  PEUYG—NY  तथा  RE XV

 ¥o  में  (२०  १९५८  बोर्ड  को  निम्न  रकमें  दी  गई  थीं

 PEXK-NY  49-45

 Bo  Bo

 अनुदान  {o,XE, VLR  टू  0०,6३४

 ऋण  89,24, Xoo  २,७९२,०००

 देख  राज्य  के  लिये  एक  मंत्रणा  बोर्ड  है  ।  इस  क्षेत्र  में  लागू  की  जाने  वाली  ‘us atararat  के  लिये

 भ्रपेक्षित  रकमों  की  मंजूरी  राज्य  सरकार  तथा  अन्य  अ्रमिकरणों
 को

 दी  जाती
 है  ।

 थ

 मूल ्»  अंग्रेज़ी  में
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 ी कमंचारी  राज्य  बीमा  योजना

 Teak.  श्री  तंगामणि  :  क्या  श्रम  रोजगार  मंत्री  एक  विवरण  रखने  की  कृपा

 करेंगे  जिसमें  दिखाया  गया हो  कि  PEXV—¥S  में  कर्मचारी  राज्य-बीमा  योजना के  मद्रास

 राज्य
 म

 क्षेत्र-वार  श्रमिकों  तथा  नियोजकों  द्वारा  पक्ष  रूप  से  कुल  कितनी  रकम  दी  गई  थी
 ?

 pat  उपमंत्री  आबिद  प्राप्य  जानकारी  के  भ्रनुसार  पुराने  मद्रास  क्षेत्र  जिस
 म  चाटुकार-कोची

 मद्रास  मैसुर  के  ः ८»  राज्य
 १-४-५७ से

 Fo-§  ~Y9  तक  श्रमिकों  तथा  नियोजकों  द्वारा  क्रमशः  20,80, kay  रुपये  €,  ११,४१०

 रुपये दिये  गये  थे  ।  2-\9-Ni9 F 3 2- से  ३१-१२-५७  तक  मद्रास  राज्य  में  श्रमिकों  तथा  नियोजकों  द्वारा  क्रमश

 29,€9, 4X2 BIT Aix रुपये  श्र  न  eo,  wee  रुपये  दिये गये  थे  |

 दियासलाई कुटीर  कारखाना

 1१६८२.  श्री  Fo  देव  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि  में  किन  स्थानों  पर  दियासलाई  के  कुटीर  कारखानें  स्थापित किये  जायेंगे  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग

 का  दियासलाई  केਂ  ४६ १  कारखाने  स्थापित  करने  के  लिये  कार्यक्रम  है yu  pte  ra  ।  इन  कारखानों का

 वार  आवंटन  इस  प्रकार  है

 अन्वय  प्रदेश  प्र

 ग्रासिम  १५

 बिहार  ३४

 बम्बई  ्

 केरल  द्

 मध्य  प्रदेश  Vs

 ba

 मसूर  २९

 उड़ीसा

 20  पजाब  ११

 १  राजस्थान  १२

 १२  उत्तर  प्रदेश  कट

 के  पश्चिमी  बंगाल

 ee  कारण

 योग  BRR

 लोक-सभा  पटल  पर  एक
 रत  रता  fr  है  जिसमे

 दर  ६१  कारखानों में  से  पहिले  से
 स्थापित किये  जा  चुके  ७२  कारख  नों  के  स्थान  दिये  गये  हैं  ।  दिखाये  परिदिष्ट ६,  अनुबन्ध  संख्या

 ११९]  ।
 आशा  है  कि  शेष  कुछ

 र  खाने  geys—ye F earfag में  स्थापित  किये  जायेंगे  ।  तथापि यह  बताना

 सम्भव  नहीं  है  कि  जिन  कारखानों
 को  at  स्थापित  किया  जाना  है  उ  1

 कारखानों  की  यथा
 संख्या

 गिए  शए  एएए टा
 मल  अंग्रेज़ी  ज
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 कितनी  होगी  श्र  वे  कहां  पर  स्थित  होंगे  |  इसका  कारण  यह  है  कि  जगहों  का  इमारतों

 का  कारखानों  को  चलाने  के  लिये  लाइसेंसों  की  प्राप्ति  तथा  रसायनों  कौर  कच्चे  माल

 को  खरीदने  जैसी  बहत  सी  प्रारम्भिक  बातों  को  सर्व  प्रथम  पूरा  करना  होगा  ।

 अलौह  धातुओं

 श्री  att  wear

 att
 Jo  के०  देव

 t  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कैनेडा  ने  कोलम्बो  योजना  के  श्रीहीन  १९५८ में  भारत  को  १०,०००

 टन  अल्यूमिनियम  कौर  २,५००  टन  तांबा  देना  अब  अ्रन्तिम  रूप  से  स्वीकार
 कर

 लिया  है  ;

 इन  बातों  के  सम्बन्ध  में  निबन्ध  क्या  है  —

 (१)  मूल्य  ;  (२)  नकद  भुगतान  या  उधार  ;  (३)  माल  के  भुगतान  की  झ्र वधि यां  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )
 :

 कैनेडा  सरकार  साथ

 यह  तय  पाया  है  कि  कंनेडा से  १०,०००  टन  ७,५००  टन  तांबा  तथा  ५००  टन  निकल

 के  का  वित्त  प्रबन्ध  कोलम्बो  योजना  के  द्वारा  किया  जायेगा  |

 (१)  घातुग्रों  की  ऊपर  बताई  गईं  मात्राओं  फे  लिये  निधियों  का  order  इन  धातु त्रों

 के  विमान  मूल्यों  के  आधार  पर  किया  गया  है
 ।

 यदि  दामों में  वृद्धि  हुई  तो  हो  सकता है  ५.  ७५  करोड़

 रुपये  के  कुल  wed  से  धिक  खर्च  न  किये  जानें  के  दी  जाने  वार्ली  घातुग्रों  की  नात्रादओों

 में  कुछ  फेर  बदल  करनी  पड़े  ।  इन  धतूरों  के  जिन  वास्तविक  उपयोक्ताझओ्ं  को  इन  धातु त्रों  के

 यात  की  इजाजत  दीਂ  जायेगी  उन्हें  यह  वरणाधिकार  दिया  गया  है  कि  या  तो  वे  जहाज  से  माल

 भेजे  जाने  के  महीने  के  लिये  alae  लन्दन  मैटल  एक्सचेंज  मूल्य  के  आधार  पर  मूल्यों  का  संकेत  करें  या

 जहाज से  माल  भेजे  जाने  की  तिथि  पर  प्रतिमान  लन्दन  मेटल  एक्सचेंज  मूल्यों  को  चुनें  ।  तथापि

 सम्भरण के  लिये  म्यार  अनुमोदित करने  से  पूर्व  कैनेडा  सरकार  इस  संबंध  में  संतुष्टि  करेगी be
 कि  सामग्री के  लिये  कैनेडा  के  माल  देने  वालों  का  eg  उचित  है  ak  बाजार  के  भावों से  अधिक

 नहीं
 है  ।

 (२)  जो  वास्तविक  उपयोक्ता  इन  धातुओं  का  श्रायात  करेंगे  उन्हें  नई  दिल्ली  के  भारत  के  राज्य

 बैंक में  खोले  जाने  वाले  न विकि ग्निडी  सरकार  के  लेखे  कैनेडा  के  माल  देने  वालों  को  श्रोटावा के  कोलम्बो

 योजना  प्रशासन  द्वारा  दिये  गये  सामान  के  दाम  के  बराबर  रुपया  जमा  कराना  होगा  ।

 अधिक कार्य  विभाग  द्वारा  बम्बई  के  भारत  रक्षित  बंक  से  माल  भेजने  कीਂ  तिथि  पर  कैनेडा  के  डालर

 ar  विक्रय-दर  श्रभिनिरचत  की  जायेगी  ate  वही  विनिमय-दर  होगी  ।

 (३)  यथासम्भव  शीघ्र ही  इन  धातुक्रमों के  का  कार्य  पूरा  किया  जायेगा

 राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  प्राइवट  लिमिटेड

 Thal
 स०  Ao  बनर्जी

 t  Peay,
 ने  थी  प्रभात कार  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय
 लघु  उद्योग  निगम  प्राइवेट  लिमिटेड  थेः  अधीन  कार्य  कर  रही  इकाइयों  की  संख्या

 कितनी  कौर

 न् ी मल र  भ्रंग्रेज़ी  में
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 इन  इकाइयों पर  प्रति  वर्ष  कितनी  रकम  खर्च  की  जाती  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  )  १९५७  से

 दिल्ली  ate  मद्रास  में  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  )  लिमिटेड के  भ्रमित  प्रत्येक

 पर  एक  एक  अर्थात  कुल  चार  सहायक निगम

 सहायक  निगमों  के  लेखों  की  लेखा  परीक्षा की  जा  रही  है  आर  इस  प्रक्रम  पर  इन

 निगमों  पर  किये  गये  खर्च  के  ares  प्राप्य  नहीं  हें ।

 में  विस्थापित व्यक्ति

 _  श्री  स०  म०  बनर्जी
 ग  Rey.

 श्री  प्रभात  कार  :

 क्या  पुनर्वास  कौर  श्रल्पसंर्यक-कार्य  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 दिल्ली  तथा  नई  दिल्ली  में  विस्थापित  व्यक्तियों
 की  कुल  संख्या  कितनी  है  ;

 उन  मे ंसे  कितने  व्यक्ति  पुनर्वासित  किये जा  चुके  हैं  ;

 कितने  व्यक्तियों  को  पुनर्वासित  किया  जायेगा  ?

 पुनर्वास  उपमंत्री  पु०  ato  :
 दिल्ल  में  विस्थापित व्यक्तियों  की  कुल

 रखे  गये  हें  ।
 प्रकाशित  संख्या

 ५*  ०१  लाख  है  |  पुरानी  दिल्ली  तथा  नई  दिल्ली  के  लिय  पृथक  रूप से  नहीं

 तथा  मंत्रालय के  विचार  में  वे  सभी  व्यक्ति  पुनर्वासित  किये  जा  चुके  हैं  जिन्हें

 पुनर्वास के  लिये  सहायता की  आवश्यकता  थी
 |

 दिल्ल  में  बहुत  से  विस्थापित  दावेदार रों  को  प्रतिकर  भी

 दिया जा  चुका  है  atc  शेष  व्यक्तियों  को  प्रतिकर  की  अदायगी  से  यदि  कोई  समस्या  शेष  है  तो  उस
 का  भी  समाधान  हो  जायेगा  ।

 श्रमिक  विवाद

 श्री
 स०  स०  बनर्जी  :

 1१९८६-
 श्री  प्रभात कार

 क्या  श्रम  श्र  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ३१  ReXs  को  विभिन्न  न्यायाधघिकरणों  के  समक्ष  लम्बित  श्रमिक  विवाद

 मामलों  की  संख्या  कितनी

 वे  किन  तिथियों से  लम्बित  शौर

 विलम्ब  के  लिये  कारण  क्या  हैं  ?

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  बला 1 ह |  से  अधिकांश  न्यायाधिकरण  राज्यों के  क्षेत्र

 में  हें  जानकारी  प्राप्य  नहीं  है  ।  जानकारी  एकत्रित  करने  में  जितना  समय  तथा  मेहनत  लगेगी

 ह
 माता

 होने
 वाले  परिणामों

 की
 तुलना  में  कहीं

 अभिक  होगी  ।

 मूल  watt  में
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 न्यायाधिकरण ों के  पंचाट

 Sat  स०  स०  बनर्जी

 Tes
 sit  प्रभात  कार

 क्या  श्रम  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १  १९५१ से  ३१  PaYG  तक  के  समय  में  विभिन्न  श्रमिक  समस् यात् ों

 के  संबंध में  भिन्न  न्यायाधिकरण ों द्वारा  कुल  कितने  पंचाट  दिये  गये  कौर

 कितने  पंचाट  कार्यान्वित किये  गये  हैं  ?

 part  उपमंत्री  श्राबिद  तथा  जानकारी  प्राप्य  नहीं  है  इसे

 त्रित  करने  में  जितना  समय  मेहनत  लगेगी  वह  प्राप्य  होने  वाले  परिणामों  की  तुलना  में  कहीं  alr

 होगी  ।

 सिचाई  योजनायें

 १९६८८.  श्री  इलयापेरमाल  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  मद्रास  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना में  सम्मिलित

 करने फे  लिये  कोई  नयी  सिंचाई  योजनायें भेजी

 यदि  तो  योजनायें  कौन सी

 योजनाओं पर  अनुमानतः  कुल  कितनी  लागत

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 हां  । farmer  उपमंत्री  इया०  नं०

 (7).  योजनायें शौर  उन  की  अनुमानित  लागत  इस  प्रकार

 योजनायें  fad  य  पंचवर्षीय

 योजना  काल

 लागत
 लाख  रुपय

 कन्याकुमारी  जिले  में  माध्यमिक  सिंचाई  योजनायें  १६,  ovo

 विशेष  छोटी  सिचाई  योजन  ३५,०००

 पम्पिंग सेटों  का  क्रयावक्रय  ११४,  ०००

 तेल  इंजनों  का  भाड़े  पर  संभरण  ०  ३७५

 छोटी  जल निस्सारण  योजनायें
 *

 ° 020

 ६६.  ERY

 a  PT  a

 उपरोक्त  सब  योजनायें  स्वीकार  कर  ली  गयीं  हैं  ।
 a

 faa  wast  में  ।

 लक्षित  धनराशि  PeYweUs F में  ग्रावंटित  की  गयी  थी  तौर  SYS—YE  के  लिये  कोई धन

 मे  मांगा गया  है
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 उत्तर  पुर्जों  सीमान्त  अभिकरण  में  सड़कें

 1१६८९.  थ्रो  दी०  च०  फार्मा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PeYo-¥s FT में  उत्तर  पूर्वी  सीमान्त  अभिकरण  में  कितने  मील  लम्बी  सड़कें  बनायी
 |

 ;  शौर

 उन  पर  कितना  घस  खर्च  हुमा  |

 गप्रिघान  मंत्री  तथा  बेदेशिक-कार्य मंत्री  जवाहरलाल  :  ६१  मील  लगभग ।

 \9° 36  लाख  रुपये  लगभग  ॥

 झ्ाकादावाणी का  गोत  तथा  नाटक  विभाग

 1१६६०.
 श्री  ato  चे  शर्मा

 :
 कया  सूचना  ate  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने

 की
 कपा  करेंगे

 कि  :

 वर्ष  PERV—YS  के  लिये  आकाशवाणी के  गीत  तथा  नाटक  विभाग  के  लिये  क्या  बजट

 उपबन्ध किया  गया

 १९५७-५८  में  विभाग ने  वास्तव में  कितना धन  खर्च  ak

 व्यय  का  क्या  ब्यौरा  है
 ?

 1  सूचना  att
 प्रसारण  मंत्री  :

 उपचार  वर्ष  ZERV—NS  के  EK9—-KS  मं

 के  लिपे  बजट  उपबन्ध  FeUs

 वास्तव  में  खच

 किया  गया  मत

 रुपये  रुपय

 पदाधिकारियों का  वेतन  23,0  00  Xo, 9s

 कर्मचारर/वर्ग  का  वेतन  ११,०००  SE ACY

 भत्ता  शर  मानदेय  इत्यादि
 २१,०००  १७,८४०

 २४,०००  पड

 ७७,9००  २,  PE, 089
 a

 ¥,%9,000  SE,  KRY

 लल

 हिमाचल  प्रदेश  में  मिट्टी  के  बर्तन  बनाने  कें  प्रशिक्षण  व  उत्पादन

 REL  श्री  पद्म  देव  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  में  मिट्टी  के  बर्तन  बनाने  के  कितने  प्रशिक्षण  व  उत्पादन  केन्द्र

 इन  केन्द्रों  में  कितने  व्यक्ति  प्रशिक्षण  पा  रहे

 इन  केन्द्रों  में  क्या  क्या  चीजें  बनाई  जाती

 इन  केन्द्रों  की  ora  तथा  व्यय  का  ब्यौरा  क्या  शौर

 वर्ष  EONS FT में  कितने  केन्द्र  चालू  किये  गये  ?

 मूल  dat  में



 ३  १९५८  लिखित  उत्तर  दे८७१

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  एक केन्द्र  ।

 are  व्यक्ति  |

 गोलाकार  कोन  तथा  लो  टैक्स  इन्सुलेशन  |

 इस  केन्द्र  की  श्राय  तथा  व्यय  का  ब्यौरा  निम्नानुसार  है

 |.  |  |
 e

 aa  व्यय

 १.  १६५५-५६  BAEK  Lo  EX,  RYE  के

 PEXT-Ko  XYV——¥  का  न--  श्र ०

 ३.  FEXO—4S  ३५४ २५  रु०  १६,१४५'१६  रु०

 2e+45

 के  मध्य  तक )

 कोई  भी  नहीं  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  धातु  प्रशिक्षण  व  उत्पादन  केन्द्र

 2ERX.  श्री  पद्म  देव  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  में  कितने  धातु  प्रशिक्षण  व  उत्पादन  केन्द्र

 इन  कारों  में  कितने  प्रशिक्षार्थी  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  रहे

 इन  केन्द्रों  की  राय  प्रौढ़  व्यय  का  ब्यौरा  कया  कौर

 वर्ष  REXV=—US  में  कितने  केन्द्र  खोले  गये  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  (att  लाल  बहादुर
 :

 एक केन्द्र  ।

 ६  प्रशिक्षार्थी  ।

 wort  से  दिसम्बर  १९५७  तक  के  आंकड़े  निम्नानुसार हैं

 » gf  सु

 व्यय  १३,६६१  तू

 कोई  भी  नहीं  ।

 1१९९३.  श्री  shearers  माथुर  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 है
 सरकारी  उत्पादन  योजनाओं  के  भ्रन्तर्गत  छोटे  पैमाने के  उद्योगों  को  wa  तक ्

 गैर-सरकारी
 छोटे  पैमाने  के  उद्योगों को  सहायता  के  लिये  राज  तक  कितनी  धनराशि

 मंजूर  की

 राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  समेत  सरकारी  लघु  संगठनों को  चलाने  के  लिये  १  EY Qe Ye

 के  लिये  खर्चे के  लिये  झायव्ययक
 में  कितने

 धन  की
 व्यवस्था  की

 मूल  wits  में



 ASR  लिखित  उत्तर  2  gays

 क्या  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  क्षेत्र  में  अनुमानित  उत्पादन  वृद्धि  के  अनुकूल  खर्चे  और

 विनियोजन  या  करने  के  लिये  कोई  प्रयत्न  किये  गये  हैं  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :  से  PEXY—-YUY

 से  श्र  ब  तक  राज्य  सरकारों  को  उत्पादन  योजनाओं  के  MATa  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  विकास  के

 लिये  २६१  ७३  लाख  रुपयें  Vo"  २७  लाख  ऋण  २३४  ४६  लाख  रुपये  )  की केन्द्र

 वित्तीय  सहायता  मंजूर  की  गई  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्रियान्वित  की  जानें  वाली  उत्पादन  योजनाओं  के  लिये  भी  ४४५,  ४६,७१५

 रुपये  का  खर्चें  मंजूर  किया  गया  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  पक्षों  को  सीधे  कोई  वित्तीय  सहायता  नहीं  देती  ऐसी

 सहायता  उद्योगों  को  राज्य-सहायता  अधिनियम  या  उस  समय  लागू  अन्य  विनियमों  के  अंतगर्त  राज्य

 सरकार  द्वारा  दी  जाती  PEYV— YY  पेज  तक  राज्य  सरकारों  को  इस  प्रयोजन  के  लिये

 Rov VY  लाख  रुपये  का  ऋण  मंजूर  किया  गया  है  ।

 सभा-पटल पर  एक  विवरण  रखा  जाता  परिशिष्ट ६,  अनुबंध  संख्या
 ११४]

 सरकार  द्वारा  किये  गये  उपायो ंके  परिणामस्वरूप इस  प्रक्रम  पर  छोटे  पैमाने के  उद्योगों

 के  उत्पादन में  वुद्धि  बताना  सम्भव  नहीं  है  ।  तथापि  यह  ara  की  जाती  है  कि  छोटे  पैमाने के  उद्योगों

 में  विकास  की  गति  संतोषजनक  है  कौर  योजनायें  में  विनियोजित  धन  कौर  उन  पर  किये

 गये  खर्चे के  प्रारूप  है  ।  इस  से  भी  ales  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  इस  ने  समूचे देश  में  छोटे  पैमाने

 के  उद्योगों  के  सर्वांगीण  विकास  में  सहयोग  दिया है  ।

 उपचार  का  आयात

 1१६६४.  श्री  वि०  च०  शुक्ल  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 कब  से  उपक्षार का  भारत  में  आयात किया  जा  रहा

 भारत  के  राज्य-व्यापार  निगम  )  लिमिटेड  द्वारा  इसका  आयात  करने से

 पहले  भारत  में  इसका  क्या  खुदरा  मूल्य  कौर

 राज्य-व्यापार  निगम  द्वारा  इस  का  आयात  करने  के  बाद  इस  का  कया  खुदरा  मूल्य  था
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योगमंत्री  लाल  बहादुर
 :  पर्याप्त समय  से  (x  वर्ष

 से  भी  ऊपर  ।

 REY  रुपये

 श्रीराम को  छोड़  कर  सब  राज्यों में  ३४  ५  रुपये  जहां  कि  यह  ३३  ५  रुपये  प्रति  टन  की  दर

 से  बेचा  जाता है  |

 पंजाब  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योग

 करेंगे कि १९७४-
 श्री  जीत  fag  सरहदी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  लिये  रखे  २००  करोड़  रुपयों  में  से
 पंजाब  को  कितनी  धनराशि  afer  की  गई  कौर

 अंग्रेजी  में
 Chilean  Nitrate,



 ३  १९५८  लिखित  उत्तर  रेप ७  हे

 इस  काय के  लिये  पंजाब में  कितना  धन  पहले  ही  भी  किया  जा  चुका

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :

 समूचे  देश  के  लिये  छोटे  पैमाने
 के  उद्योगों  के  लिये  ६१  करोड़  रुपयों  में  से  ४  '

 ५३  करोड़  रुपये  वै माने  के  उद्योगों  की  योजनाओं

 के  जिये  :  Pox  ००  लाख  श्रौयोगिक  बस्तियों के  लिये  :  ७८  oo
 लाख  |

 PEXE—NY  बर  PeYV—-¥S  के  दो  वर्षों  में  राज्य  सरकार  द्वारा  किये  गये  व्यय  का

 अनुमान चके  Ire
 *

 ०७  लाख  रुपये  a1

 साइकल  के  टायर  कौर  eta

 LEER  श्री म०  ato  द्विवेदी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 ZENE  से  राज  तक  विवाद  भारत  में  विभिन्न  कम्पनियों  द्वारा  कितने  साइकल के
 टायर  ट्यूब  तैयार  किये  गये  ;

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  साइकल के  टायर  कौर  ट्यूब  के  उत्पादन  का  कया  लक्ष्य

 निर्धारित  किया  गया  और

 वर्तमान  उत्पादन  के  आधार पर  कितने टायर  शौर  ट्यूब  की  अवश्यकता होगी शौर होगी

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  साइकिलों  के  उत्पादन  का  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  )  सुचना  निम्न  प्रकार  है  ——

 टायर  aia

 ee 4  RECRRAG  ७२१०

 REKR  १८६४६ ०  SRERASZ

 PKR  VECKORY  SZoohes

 Rau  ५२२६००५  RARER

 PEUY  Y9VG  १००  ५५६  2999.0

 १९५६  RRPGRQO  ६३७३९२१६

 १९५७  WRARVEY  WORBGRY

 साइकिल  के  २  करोड़  टायर  इतने  ही  ट्यूब  ।

 भर
 इस  समय  देश  में  साइकिल के  टायरों  श्र  ट्यूबों म  से  प्रत्येक  की  मांग  का  अनुमान

 Ro  लाख  वार्षिक  है
 ।  PERO—E 2 AH TAH तक  प्रत्येक  की  मांग  बढ़ कर  १  ६०  करोड़

 त
 हो

 चान  की
 ara है  ।

 साइकल  के  टायर  ट्यूब

 _ श्री  म०  ला०  frat :
 re&9

 थी  दामानी  :

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  PENT से  १६५८  तक  wa  तक  प्रतिवर्ष  साइकिल  के  टायर  कौर  ट्यूब का  विक्रय

 मूल्य  Hagel

 ai ये  चीजें  बाजार  में  उपभोक्ताओं को  किस  भाव  पर  मिलती

 सरकार  द्वारा  निश्चित  दर  पर  उपभोक्ताओं  को  टायर  कौर  ट्यूब  उपलब्ध  कराने  के

 लियें  क्या
 कदम  उठाने  का  विचार  है

 ह

 मूल  झंप्रेजी  में



 sv  लिखित  उत्तर

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  )  मूल्यों का  ब्यौरा  इस

 प्रकार है
 :--

 देश में  बने  टायरों  बेट्स  कौर  फायरस्टोन  तथा  ट्यूबों  के  है

 PERL  से  १९४७  तक  निशान  रथे  ——

 aq  व्यय

 रु०  का  झुठ  अठ

 PER

 PEXR  १२

 2X3

 LEXY

 SeXy  १०

 CLA  ७

 १९५७  ६२  न०  पृ०  2&  सन०  पृ०

 चाल  मृत्य  वही  हूं  जो  geuso Tq में  थे  ।

 निर्माता  तो  यही  arar  करते  हैं  कि  विक्रेता  साइकिल  के  टायर  कौर  ट्यूबों को

 सूची में  दिय  गये  भावों पर  बे  देगें  ।  लेकिन  चूंकि  माल  काफी  नहीं  होता  इसलिये सरकार  साइकिल  के
 टायरों wit  ट्यूबों  रोजमर्रा  दे  काम  प्रान  वाली  दूसरी  महत्वपूर्ण  चीजों  )  के  भावो ंके  रुख  पर

 निगाह  रखती  at  रही  है  प्रखर  स्थितियों  अनुसार जो  संभव  होता  रोकथाम करने  के  कदम  उठाती

 है  ।  चूंकि  सूची  में  दिये  गये  भाव  से  अधिक  दाम  पर  साइकिल के  टायर  बिकने  के  कुछ  मामलों  का  पता

 सरकार को  चला  लिये  उसने  निर्माताओं  को  यह  पक्का  कर  लेनें  की  सलाह  दी  है  कि  विक्रेता

 सूची  में  fat  गये  भावों  से  अधिक  दाम  न  ले  सकें  ।  इसके  साथ  ही  पुराने  ब्रा या तकों  का  कोटा  बढ़ा  दिया

 गया है  जिससे  अधिक  माल  मिले  सक  ।  देश  में  उत्पादन  बढ़ाने  की  से  aga  कारखानों  को

 अतिरिक्त  क्षमता  स्थापित  करने  की  मंजूरी  दे  दी  गयी  है  ।  इन  योजनाकारों  को  क्रियान्वित  किया  जा

 हा

 राजस्थान में  विस्थापित  किसान

 1१६६८.  श्री
 राम  :  क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  राजस्थान  के  विभाग  में  विस्थापित  किसानों  से
 किराये  के  रूप  में  जो  धन  लिया  जाता  है  वह  राज्य  सरकार  द्वारा  गैर-नीलक्रान्ता कृषि  भूमि पर
 नीय  किसानों से  लिये  जाने  वाले  भ-राजस्व से  अ्रधिक  और

 क्या  सरकार  किराये  को  भू-राजस्व के  बराबर  लेने के  लिये  भ्रवेक्षा कर  रही  है  ?

 पुनर्वास  उपमंत्री  go  ao  झर  जानकारी  एकत्र की
 जा  रही  है  कौर  कुड  समय  बाद  सभा-पटल  पर  रख  दी  करायेंगी  |

 बन्दरों का  निर्यात

 1१६६६.
 श्री  भ्रमित सिंह  सरहदी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  शिल्पा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच
 है  कि  बन्दरों  का  निर्यात  करने  के

 लिये  जिन  चार  सोथो  को  लाइसें  स  दिये
 उनमें  से  तीन  विदेशी

 मूल  aa  में



 ३  fey  लिखित  Sa  ir ७  दे८  9%

 यदि  तो  कया  इन  सोथो  के  भारत  में  रहने  वाले  विदेशियों के  प्राक् चरित  के  बारे  में

 कोई  जांच  की  गई  दौर

 भारतीय  सार्थों  की  अपेक्षा  इन  सार्थों  को  लाइसेंस  दिय  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  नहीं  ।  केवल  एक

 ara  के  एक  निदेशक  विदेशी  हूँ  ।

 नहीं  ।

 ग (  उन  सब  सार्थों को  जो  अनुमोदित  होने  के  लिये  सरकार  द्वारा  निर्धारित  शर्तें

 पूरा  करती  बन्दरों  के  निर्यात  करने  के  लिये  लाइसेंस  दिये  जाते  हैं  ।

 वबुभाषिये

 २०००.  श्री  क०  भी  मालवीय  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  दूतावासों  ग्राही  में  काम  करने  वालें  सभी  दुभाषियें  भारतीय  हैं  ;

 यदि  तो  उनमें  कितने  गैर-भारतीय

 सभी  दुभाषियें  भारतीय  इसके  लिये  क्या  सरकार कोई  कदम  उठाना  चाहती

 कौर

 यदि  तो  कब  ah  उनका  स्वरूप  क्या  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  बेदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  नहीं ।

 93.0  ।

 यह  न
 तो  व्यावहारिक है  कौर न  जरूरी  कि  सभी  भारतीय  मिशनों  में  भारतीय  दुभाषिये

 ही  हों  ।  हमने  जिन  सात  देशों  में  भारतीय  दुभाषिये  नियुक्त  किये  वे  हैं
 :

 लाशभ्रोस  तिब्बत  कौर  मेक्सिको  |  इन  स्थानों  में  काम  की  मात्रा  झर  उस  के

 स्वरूप  या  किफायत  के  लिहाज  से  भारतीय  राष्ट्रिक ों  )  का  रखना  उचित  है  |

 यह  सवाल  नहीं  उठता  |

 श्रमिकों के  लिये  औषधालय

 |
 1२००१.  पीड़ित  ato  ना०  तिवारी  :  व्या श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  कोयला  क्षेत्र  में  सब  कोयला  खान  मालिक  अपने  श्रमिकों  के  लाभ  के  लिये  श्रौषघालय

 रखते

 क्या  इन  ग्रौषधालयों  का  एक  वर्ष  में  एक  बार  भी  निरीक्षण  नहीं  होता

 PEXG—KY  तर  REXG—US  में  ऐसे  कितने
 औषधालयों

 का  निरीक्षण  किया

 मूल  म्रंप्रेजी  में

 *niSpensaries
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 कितने  झ्रौषघालयों  को  स्तर  पर  नहीं  पाया  कौर

 उनका  स्तर  ऊंचा  उठाने  के  लिये  क्या  पग  उठाये  गये  हैं
 ?

 उपमंत्री  आबिद
 :

 संवैधानिक  रूप  से  कोयला  खान  मालिकों  को
 अपने  श्रमिकों के  लाभ  के  लिये  श्रौषघालय रखने  के  लिये  नहीं  कहा  जा  सकता  है  ।  यह  बताना

 संभव  नहीं  है  कि  वे  सब  arrears  रखते  हैं  या  नहीं  ।

 कोयला  खान  कल्याण निधि  संगठन के  चिकित्सा  पदाधिकारी केवल  उन  ही  कोयला  खान

 औषधालयों का  feta  जो  निधि  से  सहायक  अनुदान का  आवेदन करते  हें  ।  झरिया

 हजारीबाग  खान  स्वास्थ्य  बों  के  मुख्य  चिकित्सा  पदाधिकारी  शौर  प्रा सन सोल  खान  स्वास्थ्य

 बोर्ड के  मुख्य  सफाई  पदाधिकारी  भी
 अपने  क्षेत्राधिकार के  ग्रन्तगंत  कोयला  खान

 औषधालयों
 का

 उनकी  उपविधि  में  निर्धारित स्तर  के  अनुसार होने  के  लिये  निरीक्षण करते  हैं  ।

 (7)  सहायक  अनुदान  के  लिये  आवेदन  पत्रों  के  सम्बन्ध  में  कोयला  खान  श्रम  कल्याण  निधि

 संगठन  के  चिकित्सा  पदाधिकारियों  ने  १६५६-५७  में  तीस  सनौर  १९५७-५८  में  तौर  ग्रौषधालयों

 का  निरीक्षण किया  ॥

 र (7)  १९५६-५७

 ReYV—Ys  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 निर्धारित  स्तर  पर  औषधालय  सेवा  वाली  कोयला  खानों  को  सहायक  अनुदान  दिया

 जाता  है  ।  वर्तमान  श्रौषघालयों  को  कोयला  खान  श्रम  कल्याण  निधि  नियमों  में  निर्धारित  स्तर  पर

 लाने के  लियें  कोयला  खान  मालिकों  को  बिना  ब्याज  के  ऋण  दिये  जाने  को  भी  मंजूर  दो  गयी  है
 ।

 भारत  सेवक  समाज  द्वारा  प्रचार  काय

 श्री  जगदोदा  अवस्थी  :
 oor

 श्री  ह०  चे  शर्मा
 :

 सुचना  कौर
 प्रसारण  मंत्री यह

 बताने
 की  करेंगे कि

 भारत  सेवक  समाज  को  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना के  प्रचार  के  लिये  कोई

 सहायता दी  जाती  है

 यदि  तो  उसका  स्वरूप  क्या है  ;

 योजनाकाल  के  लिये  aa  तक  प्रतिवर्ष  कितनी  सहायता  दी

 क्या  सरकार  नें  भारत  सेवक  समाज  को  कानपुर  में  हुए  उसके  गत  वार्षिक

 अधिवेदन  के  लिये  कोई  सहायता  दी  कौर

 यदि  तो  उसका  स्वरूप  क्या  है  ?

 सुचना  झर  प्रसारण  मंत्री  जी  ai

 नकद  सहायता  कौर  योजना  मुफ्त  प्रचार  सामग्री  ।

 मूल  चंगेजी  में
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 १९५६-५७  में  २०८४  लाख  रुपये  रोक  PEYW—US  ५ मड  vo  लाख  रुपये

 कानपुर  अधिवेशन  के  लिये  इस  की  कौर  से  कोई  मदद  नहीं  दी

 are  |

 (=)  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 त्रिपुरा  में  चाय  बागान

 1२००३.  श्री  दशरथ  क्या  वाणिज्य  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 ati  कि

 त्रिपुरा  में  कुल  कितने  चाय  बागान  हैं  शौर  बागान  के  कितनी  भूमि

 इनमें  प्रत्येक  चाय  बागान  कहां  पर  स्थित  हैं  शौर  उन  बागानों  के  श्रन्तगत

 कितनी  कमी

 प्रत्येक  चाय  बागान  में  वर्ष  भर  तक  कितने  श्रमिक  नियोजित  रहते  हैं  र

 में  कितने  श्रमिक  नियोजित  रहते

 प्रत्येक  का  प्रतिवर्ष  कितना  उत्पादन  है  ;

 क्या  इन  बागानों  में  श्रमिकों  को  न्यूनतम  मजूरी  दर  र  सुविधायें  दी  जाती

 यदि  तो  क्या  कठिनाइयां हैं  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  से  सभा  पटल  पर

 शक  विवरण  रखा  जाता  दिखाये  परिशिष्ट  ६,  waaay  संख्या  22x].

 त्रिपुरा  में  बीड़ी  कारखाने

 1२००४.  श्री  दीदार  देव  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 त्रिपुरा  में  बीड़ी  कारखानों  की  कितनी  संख्या  ak

 उनमें  कितने  कर्मचारी  नियुक्त  हैं  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  १४

 २६७

 मुख्य  श्रम  प्राय क्त वक  के  कल्याण  सलाहकार

 1२००५.  श्री  सारा  :  क्या  श्रम  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा क  गे  कि  :

 मुख्य  श्रम  maa  के  कल्याण  सलाहकार  के  क्या  कृत्य

 मूल  अंग्रेजी  में
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 FE4G—4S  में  कल्याण  सलाहकार  शर  ऐसे ही  अन्य  पदाधिकारियों को  यात्रा

 भत्ते  के  रूप  में  कितना  भुगतान  किया गया  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  मुख्य  श्रम  प्रयुक्ति  के  कल्याण  सलाहकार को  संघ  लोक  सेवा

 ara ने  प्रादेशिक  श्रम  भ्रायुक्त  के  पद  के  लिये  स्वीकार  कर  दिया  कौर

 यदि  तो  किन  विशेष  भ्रहहताश्ों पर  उनको  कल्याण  सलाहकार  नियुक्त  किया

 गया  जब  कि  यह  एक  टेक्निकल  पद  है  ?

 श्रम  उपमंत्री  राशिद  उनका  काम  मुख्य  श्रम  को श्रम
 ~

 कल्याण  विषयों  में  सलाह  देना  रोक  केन्द्रीय  उपक्रमों  में  कल्याण  उपायों  के  पर्यवेक्षण  में

 सहायता  करना  है  ।

 €५९  रुपये  ।

 नहीं  ।

 वर्तमान  कल्याण  सलाहकार  पदधारी  वरिष्ठतम  संसाधन  पदाधिकारी  हैं  ।

 अन्यों  के  साथ  संराधन-पदाधिकारी  इस  पद  पर  पदोन्नति  के  लिये  विचार  किये  जाने

 के  पात्र  विभागीय  पदोन्नति  समिति  द्वारा  चुनाव  किये  जाने  तक  इनको  अस्थायी  रूप  से

 इस  पद  पर  नियुक्त  कर  दिया गया  है  ।

 नाक

 1२००६.  श्री दलजीत सिंह  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 कि  हिमाचल  प्रदेश  ate  पंजाब  के  कांगड़ा  जिले  में  प्रतिवर्ष  कितने  नमक  का  उत्पादन  होता

 है  भ्रौर  वहा ंसे  कितने  नमक  का  निर्यात  किया  जाता  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री ):  पंजाब  के  कांगड़ा  जिलें में

 कुछ  भी  नमक  का  उत्पादन  नहीं  होता है  ।  पिछले  ३  वर्षों  में  हिमाचल  प्रदेश  में  मन्डी  के

 स्थान से  नमक  खानों  में  उत्पादन  किये  गये  दौर  वहां  से  निगमित  नमक  की  मात्रा निम्न  प्रकार

 qt:—

 वर्ष  उत्पादन  निर्गम

 ee  ne  ee  नन

 हजार  मनों  में  हजार  मनों  में

 SEXY  axe  १६

 PEXE  &&  &  १

 2eYXG  8es5  Row

 १६५८  Qs  Qe

 उत्पादन  का  दो-तिहाई  भाग  का  हिमाचल  प्रदेश  में  ही  उपभोग  हो  जाता

 है  और  बाकी
 का

 पंजाब  झोर  जम्मू  तथा  काश्मीर  को  संभरण  कर  दिया  जाता  है

 मूल  अंग्रेजी  में  ।

 *Conciliation.
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 हिमाचल  प्रदेश  में  छोटे  पैमाने  के  तथा  कुटीर  उद्योग

 1२००७.  श्री  दलजीत  सिह  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह
 बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  हिमाचल  प्रदेश में  Veys—VE  के  लिये  छोटे  पैमाने  के  तथा  कुटीर  उद्योगों

 के  विकास  के  लिये  कोई  योजना  मंजूर  की  गयी है

 यदि  तो  इसका  क्या  व्यौरा  है  इस  सम्बन्ध  में  कितनी  धनराशि  मंजूर

 की  गयी

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  कौर  हिमाचल

 प्रदेश के  संघ-राज्य  क्षेत्र में  geyo-ve F Artal में  खादी  के  समस्त  छोटे  3 ५  के  तथा  कुटीर

 उद्योगों  के  विकास के  लिये  ८.६५  लाख  रुपये  आवंटित  किये  गये  gi  मन्डी  में  केन्द्रीय

 प्रदर्शनी  रेशम  फार्म  शौर  ह जक ज ह ग्रनज  की  स्थापना  करने  की  योजना  को  छोड़कर  जिस  पर

 ६१,०००  रुपये  लागत  जायेगी
 कौर  जिसकी  पहले ही  मंजूरी  दी

 जा  चुकी

 इस  रकम  में  से  जिन  योजनाओं  को  धन  दिया  जायेंगी  उन  पर  कभी  विचार  हो  रहा  ग्राम

 उद्योगों  के  लिये  अभी  कोई  झ्रावंटन  नहीं  किया  गया  अपितु  प्रशासन  से  प्राप्त  कुछ  योजनायें

 पर  विचार हो  रहा

 मंसूर  की  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना

 1२००८.  श्री  शिवनंजप्पा  :
 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 द्वितीय  पंचवर्षीय
 योजना  के  भागਂ  में  मैसूर  राज्य  की  कौन  कौन  सी

 मुख्य  सम्मिलित  शौर

 इन  परियोजनाओं  पर  कुल  लागत  जायेगी ?

 योजना  उपमंत्री  इया०  न  ०  :  शौर  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना

 में  राज्य  में
 स्थापित

 होने  वाली
 निम्नलिखित  परियोजनायें योजना  के  मुख्य  भागਂ  में  जाती

 हैंः

 en  ee re

 रुपयों

 (१)  मैसूर  लोहा  तथा  इस्पात  विकास  कार्यक्रम
 के  ग्रन्तगंत  १३०  फेरे-सिलिकोन  संयंत्र  १३०

 (२)  लक्का वल्ली
 )

 परियोजना  Q¥o

 (३)  तुंगभद्रा  जलविद्युत  बायें

 GRY  ४८
 किनारे  के  बिजली

 a | faa  हिज भ्रंग्रेजी

 *Left  Bank  Power  House.
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 प्रथम  कौर  द्वितीय  पंचवर्षीय  यो  जना

 1२००६. श्री  झुनझुनवाला  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  काल  झर  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  दो  वर्षों  में

 उत्पादक  विनियोजन  के  रूप  में  किये  गये  योजनाबद्ध  खर्चे  की  कया  प्रतिशतता

 अबतक  उत्पादक  विनियोजन  से  प्रतिवर्ष  कितना  शुद्ध  लाभ

 इन  उत्पादक  विनियोजन ों  के  सम्बन्ध  में  ऋण के  रूप  में  we  तक  कुल  कितना
 धन  इकट्ठा  किया  कौर

 इन  ऋणों  को  किस  प्रकार  वापस  दिये  जाने  की  प्रस्थापना  है  ?

 योजना  उपमंत्री  इया०  ao  प्रथम  योजना  काल  में  सरकारी  क्षेत्र  में

 स्थिर  पूंजी  भ्रांतियों  के  रूप  में  व्यय  किये  गये  उत्पादक  विनियोजन  का  अनुपात  योजना  की

 कुल  लागत  का  ७४५  प्रतिदिन  के  लगभग  झांका  गया  प्रथम  योजना पर  किये गये  Rego

 करोड़  रुपये  खर्चे में  १५००  करोड़  रुपये  पूंजीगत  आस्तियों  पर  खर्च  किये  गये  as

 जाते  ata है  कि  द्वितीय  योजना  के  प्रथम  वर्ष  में  केन्द्रीय  सरकार  में  और  इसके  द्वारा

 शुद्ध  पूंजी  निर्माण  ५११  करोड़  रुपये  gar  है  कौर  PEYV—US  में  ७२२  करोड़  रुपये
 ।

 राज्यों  द्वारा  अपने  पास सें  शुद्ध  पूंजी  निर्माण  में  लगाये  गये  धन  के  बारे में  जानकारी  उपलब्ध

 नहीं  है

 इसकी  गणना  करना  सम्भव  नहीं  परन्तु  बिजली

 रेलवे  इत्यादि  में  विनियोजन  से  देश  की  क्षमता  में  वृद्धि  हुई है  a  इसका  प्रभाव  देश  की

 अधिक  स्थिति  पर  पड़ता  है  ।

 सरकार के  उधार  लेने  के  ज प्रबत्तत  को  उत्पादक  विभिन्न  सें  नहीं  भ्रमित
 प्राप्ति के  से  पक्ष  किये  गये  कुल  सार्वजनिक  व्यय  से  सम्बद्ध  करना  प्रथम  योजना  के  पांच ~
 वर्षों  में  कुल  Yow  करोड़  रु०  का  ऋण  लिया  गया  कौर  बचत  २३८  करोड़  रुपये

 की  gal  उपयुक्त  विदेशी  ऋण  १०२  करोड़  रुपये  का  gari  द्वितीय  योजना के  पहले ही
 दोषों  में  उधार  लियें  गये  बचत  की  राशि  क्रमशः  २१३  करोड़  रुपये  पर  PVE

 करोड़  रुपये  हुई  ।  जैसा  आयव्यय  में  गया  विदेशी  ऋण  ८€  करोड़

 रुपये  का  हुमा  |

 किये  गये  विनियोजनों  से  होने  वाले  उत्पादन  में  वृद्धि  में  से  इन  ऋणों  का  वापस

 भुगतान  किया  जावेगा  |

 प्रत  सुचना  विभाग

 1२०१०.  म०  रा०  मुनि स्वामी  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री यह  बताने की  कृपा
 करेंगे  कि  प्रेस  सुचना  विभाग  में  कुल  feat  टेक्निकल  कर्मचारी  wait  उप  मुख्य  सूचना

 ‘a
 सूचना  पर्दा  सहायक  सूचना  सुचना  सहायक  कौर  सहायक

 पत्रकार  a
 श्र  इनमें  से  कितन

 थीं
 को  स्थायी  बनाया  गया

 मिल  म्रंग्रेजी  में



 2  १९५८  लिखित  उसर  रेप है

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  :  प्रेस  सूचना  विभाग  में  माननीय
 ~

 सदस्य  द्वारा  निर्दिष्ट  विभिन्न  वर्गों  टेक्निकल  कर्मचारियों  की  कुल

 मुख्या  e  cd  e  e  १७१

 स्थायी  बनायें  गये  व्यक्तियों  की  संख्या  e  3

 यहां पर  सेवा  संविदा  के  आधार पर  हैं  ।  सूचना  पहली  की  एक  योजना  पहले  ही

 स्वीकार कर  ली  गयी  है  और  उस  को  क्रियान्वित  किया जा  रहा  योजना के  भ्रनुसार  बहुत

 से  पद  स्थायी  बना  जायेंगे  ।

 ससुर  र  बम्बई  में  छोटे  समान  के  उद्योग

 श्री  द०  त्०  कट्टी  :

 potted  श्री  सुगंधि

 Lait  भाग  क०  गायकवाड़

 क्या  शरीय  तथा  उद्योग  मंत्री  १४  १९५८  के  ParifHa  संख्या  Rok

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  मैसूर  बम्बई  राज्य  के  जिन  छोटे
 पैमाने  के  उद्योगों  को  संघ  सरकार

 ने  वित्तीय  सहायता
 दी

 उनके  नाम
 क्या  है

 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री )  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य

 सरकारों  को  गैर  सरकारी  छोटे  उद्योगों  को  ऋण  देने  के  लिये  सहायता  दी  है  ।  ये  ऋण

 राज्य  सरकारों  द्वारा  दिये  जाते  हैं  और  जिन  उद्योगों  को  यह  सहायता मिली  केन्द्रीय

 सरकार  को  उनके  नाम  मालूम नहीं  हैं  ।

 केन्द्रीय  सरकार ने  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रस्तावित  छोटे  उद्योगों  की  विशिष्ट  योजनाओं

 को  भी  वित्तीय  सहायता  दी  PEXR—-KY  शर  १९५७-५८  में  मैसूर  कौर  बम्बई  में

 जिन  छोट  उद्योगों  के  विकास के  लिये  यह  वित्तीय  सहायता दी  गयी  उनके नाम  नीचे

 दिये  गये

 मैसूर:--चीनी  मिट्टी  के  कंक्रीट  ऊनी

 मिट्टी  के  तांबे  के  बढ़ईगीरी  लोह शाला

 बम्बई:--माचिस,  रेडियो  क्रोम  woe  एंड  पिंकी

 कांच  wit  कांच  की  बैटरी  के  मिट्टी  के  कांच  के

 वैज्ञानिक  उपकरण  पीसने  की  वुड

 फल  कांच  के

 यान्त्रिक  कागज  में  लगाने  के  क्लिप  कौर  पिन  शर  लेखन  सामग्री

 झक  खान  कल्याण  निधि

 _  श्रीमती पावती  कृष्णन  :
 FRO  *

 ait  स०  म०  बनर्जी  :

 कमा  श्रम  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  राज्य  में  जहां  awe  खान  विद्यमान  अभ्रक  खान  कल्याण  निधि  में
 कितना  धन

 इकट्ठा  किया
 गया है

 प्रंग्रेजी  में
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 प्रत्येक  राज्य  में  अब  तक  कितना  घन  व्यय  किया  ak

 क्या  इन  सब  राज्यों  में  अरभक  खान  कल्यान  बोड़े  स्थापित  कर दिये  गये

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  अली )  शर  सभा  पटल  पर  एक  विवरण

 रखा  जाता  है  जिसमें  विभिन्न  अर्क  उत्पादन  राज्यों  में  इस  निधि  की  ara  कौर  व्यय  दिखाये

 गय ेहैं  ।  दिखायें  परिशिष्ट  ६,  wager  संख्या  ey].

 बिहार  wit  are  प्रदेश  राज्यों  में  we  खान  श्रम  कल्याण  निधि  मंत्रणा

 समिति  विद्यमान है  ।  राजस्थान  राज्य  के  लिये  समिति  के  पुनर्गठन  की  कार्यवाही  चालू

 हिमाचल  प्रदेश  में  हथकरघे

 1२०१३.  श्री  दलजीत  fag:  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे
 क

 हिमाचल  प्रदेश में  इस  समय  चालू  हथ करघों  की  कितनी  संख्या  है  ;

 इन  करघों  को  सहकारी  क्षेत्र में  लाने  के  लिये  क्या  प्रगति की  गयी  है

 हिमाचल  प्रदेश  में  कितने  इस  क्षेत्र के  भ्रन्तगुंत  कौर

 PEYV—US  में  हिमाचल  प्रदेश  में  इस  उद्योग  को  कितनी  राशि  केन्द्रीय  सहायता

 के  रूप  में  दी  गयी  झ्र  PEXS—YE  में  कितना  धन  दिये  जाने  की  प्रस्थापना  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री
 लाल

 बहादुर
 :  जानकारी  उपलब्ध  नहीं

 राज्य  में  coo  करघे हैं  जिनमे ंसे  2 2-R-U  को  सहकारी  क्षेत्र  में  ६३  करघे

 थे  ।  इस  बात  की  जानकारी  उपलब्ध  नहीं है  कि  उस  तारीख  के  बाद  कितने  करघे  सहकार

 क्षेत्र में  ।

 ~
 PEXV—US  में  ७,३३८  रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  दी  गयी  ।  PENSE  के

 लिये  प्रस्तावित  आवंटन  219,001  रुपये

 ae  et  a

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 रबड़  नियम  में  संशोधन

 मंत्री  tam  में  रबड़  १९४७  की  धारा  २४५

 की  उपधारा  (३)  के
 went

 रबड़  PEUX  में  कुछ  कौर  संशोधन  करने  वाली  दिनांक

 र२  १९५८  की  अध् सि चना  संख्या  जी०  एस०  करार  १६३  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर

 रखता  हूं  ।  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल ०  टी०  ६४०/४५८]

 विस्थापित  व्यक्ति  तंथा  पुनर्वास  )  अधिनियम  के  अधीन  जारी  की  गई  श्रधिसुचनायें

 तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य  उपमंत्री  पु०  दो०  में  विस्थापित  व्यक्ति

 तथा  2eU¥  की  धारा  ४०  की  उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत

 faa  अंग्रेजी  में



 ३  eye  सभा का  ज  ३८८ है

 विस्थापित  व्यक्ति  तथा  १९५५  में  कुछ  कौर  संशोधन  करने  वाली
 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।

 (१)  जी०  एस०
 कार

 संख्या  90/AITo  अर मेड मेंट  ge  दिनांक  १  2ENS | |

 (२)  जी०  एस०  कार  संख्या  §3¥/ATXo  ५ ०६ अ्रमडमट  २०,  दिनांक  gy  REXS |

 [  पुस्तकालय  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी ०  ६४१/५८

 कर्मचारी  भविष्य-निधि  अधिनियम  के  अधीन  जारी  at  गई  अ्रधिसुचना

 उपमंत्री  आबिद  में  कर्मचारी  भविष्य  निधि  १९५२

 की  धारा  ७  की  उपधारा  (२)  के  अन्तर्गत  दिनांक  २२  gays  की  अधिसूचना
 संख्या  जी०  एस०  ग्राम  १७०  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता हूं  ।

 [  पुस्तकालय  में  रखो गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी
 ०  ६४२/५८  |

 प्रश्न
 संख्या  १२९  के  उत्तर  की  शुद्धि  के  बारे  में  वक्तव्य

 श्री  राधा  रमण  क  १४ वैदेशिक-कार्य  मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  चली

 2eys  के  तारांकित प्रदान  संख्या  PVE  के  उत्तर में  मेंने  कहा  था कि  राज्य  सरकार से

 प्राप्त  सुचना  के  जिला  शभ्रमृतसर  में  रावी  नदी  के  प्रवाह  के  बदल  जाने  के  कारण
 वर्ष  ae AC)  के  अन्त  तक  भारतीय  क्षेत्र  की  १५,५८६  एकड़  भूमि  प्रभावित  हुई  wa

 हमारे  पास  पंजाब  सरकार  की  दूसरी  सूचना  भाई  है  कि  पहले  झ्रांकड़े  ठीक  नहीं  थे  ।

 बाद  के  प्रमाणित  आंकड़ों  से  पता  ware कि  १४५  भ्रमित  १९४७  से  दिसम्बर  ३१,  geyuy

 तक  रावी  नदी  के  प्रवाह  के  बदल  जाने  से  भारतीय  क्षेत्र  में  १०,२७६  एकड़  भूमि की  कमी

 हो  गई  इसमें  ११  गांवों का  सारा  क्षेत्र  (३६११  तथा  अरन्य  ३३  गांवों  का  आंशिक

 क्षेत्र  (६६६५)  एकड़  जाता

 सभा  का  काय

 पुलिस  कार्य  मंत्री  सत्य  नारायण  :  चालू  सप्ताह  में  लियें  जाने  वाले  कार्य

 का  क्रय  बताते हुए  २८  मैचों को  मेंने  कहा  था  कि  दान  कर  विधेयक  तथा  सम्पदा  शुल्क

 विधेयक  इसी  सप्ताह  में  प्रवर  समिति  को  सौंपने  के  लिये  लाये  जायेंगे  किन्तु  oa

 ऐसा  विचार  है  कि  इन्हें  वित्त  विधेयक  के  बाद  लाया  जाये  ।

 ata की  मांगों  का  कार्यक्रम वही  रहेगा  जो  बताया जा  चुका  है  ;  केवल  इतना
 परिवर्तन

 कर  दिया  गया  है  कि  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  की  waar  की  मांगें  गृह  मंत्रालय  की

 अनुदानों  की  मांगें  के  बाद  ली  जायेंगी  ।

 इस  प्रकार  om  से  ay  होने  वाले  सप्ताह में  निम्नक्रम  के  अनुसार  विभिन्न

 मंत्रालयों  की  मांगों  पर  चर्चा  तथा  मतदान

 सूचना  तथा  प्रसारण

 श्रम  तथा

 मूल ५  प्रंप्रेजी  में



 इंदिरा  की  बैठकों  से  अनुपस्थिति  की  भ्र नुम ति  2  १९५८

 [at  सत्य  नारायण

 वैदेशिक  कार्य  |

 अणुशक्ति  विभाग  ;

 गृह-कार्य

 fat  प०  नायर  हमें  अणुशक्ति  विभाग  का  प्रतिवेदन  अभी  नहीं  मिला

 चूंकि  इसमें  बहुत से  प्रविधिक  विषयों  का  उल्लेख  इसलिये  हमें  इसे  पढ़ने  के  लिये

 कुछ  समय  मिलना  वरना  हमें  विभाग  की  मांगों पर  चर्चा  करने  का  कोई  लाभ  नहीं

 होगा ।

 श्रव्य  महोदय :  संसद  काय  मंत्री  चले  गये  हैं  ;  खेर  में  कार्यालय  से  कहूंगा  कि

 यह  बात  संसद्-कार्य मंत्री मंत्री  के  पास  पहुंचा दें  ।
 ——  eet

 सभा  की  बैठकों  से  अनुपस्थिति  की  अनुमति

 farmer  महोदय  :  सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  अनुपस्थिति  संबंधी  समिति

 ने  सिफारिश  की  है  कि  निम्न  सदस्यों  को  प्रतिवेदन  में  लिखी  अवधि  तक  के  लिये  सभा  से

 प्तुपस्थिति
 की  अनुमति दी  जाये  :

 रानी  केसर  कुमारी  देवी

 श्री  लक्ष्मण  सिंह

 ०  श्री  नल्ला कोया

 श्री सत  ण

 श्री  तमकृष्णन्ू ष

 श्री

 श्री  wet

 ८.
 श्री  मि०  qo  मूर्त

 &  श्री  मुकुट  बिहारी  लाल  भार्गव

 १०.  श्री  प्र०  चे  ष्ा

 ११.  श्री  नाथ  पाई

 १२.  श्री  चोखामून  गोहेन

 १२.  श्री  लाकर

 28.0  पंडित  हीरा  लाल  शास्त्री

 gy  श्री  बाबू नाथ  सिंह

 १६.  श्री  wader  कुमार  सिंह

 में  समझता हूं  कि  माननीय  सदस्य  समिति  की  सिफारिशों  से  सहमत  हैं

 सदस्य  जी  ai

 अध्यक्ष  महोदय :  सदस्यों को  तदनुसार  सुचना  दे  दी  जायेगी ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 हे  Reus  रेप

 o~

 अनुदानों  की  माग--->ारीं

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय--जारी

 मध्य  महोदय  :,  अब  सभा  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय की  मांगों  पर  भ्र ग्रे तर  चर्चा

 इस  चर्चा  के  लिये wa  २  घंटे  १०  मिनट  दोष  रह  गये  हैं  ।  में  माननीय  मंत्री  को

 2.84  बजे  वाद-विवाद  का  उत्तर  देने  के  लिये  कहूंगा ।

 fat  ब०  स०  afa  :
 क्या  इस  मंत्रालय  की

 मांगों के  लिये  समय  नहीं  बढ़ाया  जा  सकता ?

 fama  महोदय  :  माननीय  सदस्य  जानते हैं  कि  हम  नियत  समय  से  चार  घंटे  प्रौढ़

 ज्यादा  |  यदि  हम  wa  शौर  समय  बढ़ा  दें  तो  बड़ी  कठिनाई  होगी ।  att  हमें
 देर तक  बैठना  होगा  ।  वास्तव  में  सदस्यों  को  पांच  बजते  ही  थकावट सी  होने  लगती  है

 वे  जाने की  फिक्र  करनें  लगतें  हमें  संसद  के  काम  में  भ्रमित  रुचि  दिखानी  चाहिये  ।

 माननीय  सदस्य  इतनी  दूर  दूर से  यहां  जाये ंहें  कौर  लाख  जनता  का  प्रतिनिधित्व

 करते  उन्हें  चाहिये कि  यहां  ज्यादा  समय  दें  कौर  थोड़ी  देर  अधिक  बैठने में  आपत्ति न

 खैर  वे  सोच लें  कि  वें  एक  या  दो  घंटे  रोज  देर  तक  बैठने के  लिये  तैयार  हैं  या
 फिर  वे  मुझे  कल  बता दें  कि  उनका  क्या  विचार है

 fat  तिरुमल  राव  दूसरी  योजना में  १५५  लाख  टन  श्रनाज  पैदा  करने

 का  लक्ष्य  है  किन्तु  खाद्यान्न जांच  समिति

 प्
 श्रेय  महोदय  :  यदि  माननीय  सदस्य  सहमत  हैंतो  हम  राज  पशु  बजे  तक  बैठ  सकते

 माननीय  मंत्री  को  १.  gy  बजे  बुलाया  जायेगा  ।  ara  घण्टे  की  चर्चा  किसी  ate  दिन

 के  लिये  स्थगित  की  जा  सकती

 शो  qo  का ०  भट्टाचार्य  जिन  राज्यों  में  खाद्य  की  स्थिति

 नाजुक हैं  वहां  के  सदस्यों  को  ज्यादा
 समय

 दिया
 जाये

 महोदय
 :  सब  बातों  पर  ध्यान  रखा  जायेगा

 श्री  तिरुमल  राव
 :  योजना  आयोग  नथा  खाद्यान्न  समिति  के  अनुमानों  में  भी

 अन्तर है  ।  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  है  कि  हम  इस  समिति  के  निष्कर्षों  को  झूठा  सिद्ध  कर  देंगे  ।

 यदि  राज्यों  तथा  केन्द्र  में  हमारी  व्यवस्था  यही  रही  तो  इस  प्रकार  तो  हम  कभी  भी  डेथ

 की  प्राप्ति  नहीं  कर  सकते  |

 ि
 इस  समय  चावल  की  परिवार  २६.  ८४५  मिलियन टन  का  है  ।  सबस  ज्यादा  चावल

 परिश्रमी  बंगाल  में  पैदा  होता  है  |  उसके  बाद  श्रांघ्न  तथा  मध्य  प्रदेश  इरादी  ast  पश्चिमी

 बंगाल को  यदि  कलकत्ता  को  चावल  का  संभरण  न  करना  पड़े  तो  वहां भी  चावल  बचे

 बाहर  से  हम  ७  लाख  टन  चावल  का  करते  हम  चावल  की  कमी  को  यहां  भी

 पुरा कर  सकते  हैं
 यदि  छोटी  सिंचाई  योजनाओं  को  सफल  बनायें  ।  किन्तु  शोर  हम  ज्यादा

 करते  हैं  काम

 fer  अग्रेज़ी
 में
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 झ्राप इस इस  ददा  में  ate  को  ही  देखें  ।  यहां  चावल  पैदा  होता  है  किन्तु  हमारे  जिले  में ~
 कोरिंगां  परियोजना  २०  वर्ष  से  वैसे  ही  पड़ी  इस  पर  केवल  २०  लाख  रुपये  व्यय  किये

 गये  हैं  पौर  इतने  से  २०,०००  एकड़  भूमि में  पैदावार  होने  लगी  है  ।  इसी  प्रकार

 येलूस  की  योजना  भी  यदि  इन  सब  योजनाओं  को  ठीक  ढंग  से  ate  ही  कार्यान्वित किया
 जाय  तो  कोई  कारण  नहीं  कि  यह  सारी  समस्या  हल  न  हो  जाये  ।

 यही  स्थिति  मध्य  प्रदेश  तथा  उड़ीसा  की भी  है  ।  वहां भी  यदि  छोटी  सिचाई  apt

 को  क्रियान्वित  किया  जाये  तो  चावल  की  पैदावार  बढ़ेगी ।

 केरल  वाले  भी  aa  अधिक  चावल  की मांग  करने  ats  पहले दो  लाख  टन  चावल

 खपते  tar  इनकी  मांग  तीन  गुनी  हो  गई  है  ।  इसे  भी  कम  किया  जा  सकता  मद्रास

 के  डेल्टा  क्षेत्र
 में

 भी  पैदावार  बढ़ाने  का
 पूरा  पूरा

 प्रयास
 करना  चाहिये

 ।  मैसूर  में
 यदि  तालाबों

 की  मरम्मत  कर  दी  जाये तो  पैदावार  अधिक  होकर  सारी  कमी  पुरी  हो  सकती

 चावल  की  वास्तविक  समस्या  बिहार  कौर  बंगाल  में  है  ।  यदि  बंगाल  पर

 कलकत्ता  की  जिम्मेदारी  न  हो  तो  वहां  आत्मनिभंरता हो  सकती  है  ।

 गेहूँ  का  ata  उत्पादन  €o  लाख  टन  है  ।  गत  वर्ष  हमने  २८  लाख  टन  का  आयात

 किया है  ।  बिहार  तथा  उत्तर  प्रदेश  में  भी  गेहूँ  की  पैदावार  उतनी  नही ंहैं  जितनी  होनी  चाहिये
 जब  तक  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकार  विशेष  प्रयास  नहीं  करती  तब  तक  बिहार  की  समस्या

 तो  समाप्त  नहीं हो  सकती ।

 उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वी  भाग  की  हालत  भी  यही  है  समय  समय  पर  यहां  भी  अनाज

 का  wart  बना ही  रहता  इधर  भी  सिंचाई  की  व्यवस्था  ठीक  ढंग  से  की  जाये

 जहां  जहां  सिंचाई  की  व्यवस्था  की  भी  गई  है  वहां  किसान  उसका  उपयोग  नहीं  कर
 सके  क्योंकि  पानी  की  दरें  ज्यादा  होती हैं

 |

 जहां  तक  बड़ी-बड़ी  सिचाई  परियोजनाओं  का  सम्बन्ध  उनके  बारे में  जैसा  कि

 श्री  पाटिल  ने  कहा  समन्वय  की  अत्यघिक  शझ्रावद्यकता  जहां  जहां  लोगों  को  सिचाई

 करने का  पता  ही  नहीं  वहां  दूसरे  किसानों  को  भेजकर  we  वह  तरीका  सिखाया  जाये  ।

 रायलसीमा
 के

 लोग  बारानी  खेती  करत ेहैं  हम  उन्हें  उचित  रीति  का  प्रशिक्षण  दे  सकते हैं  ।

 में  माननीय  मंत्री से  यह  प्रार्थना  करता हूं  कि  वे  आंध्र  में  चावल  के  मूल्यों  की  ae

 ध्यान  देकर
 लोगों

 के  हित  के
 लिये  कुछ  पहले  १६  करोड़  तक  की  सहायता  मिलती है

 रही  है
 ।

 ara  कीमत  ऐसी  रखिये  कि  जिससे  सब  सहमत  इस  प्रयोजन के  लिये  श्राप

 सबसे  बातचीत कर  सकते  खादी का  उदाहरण  ७  समक्ष है  इसी  प्रकार  आंध्र  के

 चावल  को  ऐसी  जगह  भेजें  जहां  लोग  उसकी  कीमत  ज्यादा  दे  सकते हैं  ।

 महोदय  पीठासीन

 इसके  अतिरिक्त  बाप  पंजाब  उड़ीसा  तथा  मध्य  प्रदेश में  भी  चावल  की  पैदावार
 बढ़ा  सकते  उत्तर  प्रदेश

 ने  PEYo-YR  में
 चावल  की  २४  या  २०  ३  पये  प्रति मन  पर  हीं

 बेचा  इससे  कम  दामों  पर  नहीं



 ३  2eys  अनुदानों की  मांगे

 गेहूं  के  बारे में  भी  मुझे-जब  में  हालात  देखता  हूं  तो  यही  प्रतीत  होता हैं  कि  खाद्यान्न

 जांच  समिति  का  अनुमान  तथ्य  के  श्रमिक  निकट  हैं  ।

 में एक  दो  शब्द  चीनी  के  उत्पादन के  बारे  में  भी  २२  लाख  टन  चीनी  पदा

 करने का  लक्ष्य  था  किन्तु  में  समझता  हूँ  कि  हम  सस्ती  चीनी  पैदा  करने  वाले  देशों  से  किसी  भी

 प्रकार  प्रतियोगिता  नहीं  कर  सकते  किन्तु  हमारे ही  देश  में  चीनी  की  खपत  बढ़  जायेगी

 यह  तो  arava  ।  इसी  विचार  से  सरकार ने  नये  कारखाने  खोलने की  अनुज्ञप्ति यां  दी

 अंध्र  प्रदेश  ने  चीनी  के  उत्पादन  में  पर्याप्त  उन्नति  की  हूं  जबकि  उत्तर  प्रदेश  तथा

 बिहार  की  स्थिति  ज्यों  की  त्यों  है  यह  शझ्रावश्यक  है  कि  जिन  कारखानों  को  श्रगुज्ञप्तियां

 ae  उन्हें  मशीनें  आयात  करने  की  झ्रावश्यक  सुविधायें  दी  जायें  ।

 इसके  अ्रतिरिक्त  आंध्र  प्रदेश  में  एक  उकेरा  कारखाने  की  स्थापना  भी  की  जाये

 क्योंकि  यहां  कृषि  ही  लोगों  का  मुख्य  व्यवसाय

 श्रीमती  रेणुका  राय  यह  हमारा  दुर्भाग्य  है  कि  हमारे  कृषि  प्रधान  देश  में  प्रदान
 का  प्रभाव  यदि हम  ४०  प्रतिशत  ware की  विधि  न  कर  सके  तो  हमारी  योजना  स्वत

 खतर में  पड़॒  जायेंगी

 यद्यपि  हमारी  सरकार  ने  करोड़ों  रुपया  सिंचाई  की  बड़ी  और  छोटी  योजनायें  पर

 व्यय  किया  है  किन्तु  oft  तक  सरकार  का  ध्यान  उस  पानी  को  किसानों  की  भूमि  तक

 पहुंचाने  की  आर  तो  गया  नहीं  मेरी  यह  प्रार्थना है  कि  माननीय  मंत्री  इस  बात  पर

 विशेष  ध्यान  दें ।

 नित्य  कराने  वाली  बाढ़ें  और  सूखें  की  स्थिति  हमारी  समस्या  को  कौर
 भी

 जटिल  बना

 देती  हमें  चाहिये कि  बाढ़  की  रोकथाम  के  कामों  और  सहायता  कार्यों  को  किसी

 समन्वित  तरीके  से  करें

 मुझे  इस  बात  की  बड़ी  खुशी  है  कि  मंत्री  महोदय  तथा  योजना  आयोग  दोनों  नें ही  छोटी

 सिचाई  पर  बड़ा  जोर  दिया  किन्तु  कार्यवाही  ठीक  ढंग से  नहीं  हो  रही
 A

 पद् चिमी बंगाल  सरकार  ने  इसी  प्रकार की  छोटी-छोटी  पांच  ६  योजनाओं  जिन  पर  दो  लाख  के

 करीब  ag  भ्राता  यहां  भेजी  थीं  freq  इनकी  मंजूरी  नहीं  में  जानती  हूँ  कि  मंत्री

 महोदय  की  यह  इच्छा  न  थी  परन्तु यह  बातें  तब  भी  होती  यह  प्रशासनिक  व्यवस्था

 की  खराबी  है  जब  तक  हम  इस  व्यवस्था  को  ठीक  न  करेंगे  तब  तक  किसी  कार्य  में  भी

 सफल  नहीं  हो  सकते  ।

 fara  तथा  कृषि  मंत्री  ०  प्र०  )  वह  योजनायें  थोड़े  विलम्ब  ससे

 पहुंची  wa  भी  हम  उन  पर  बिचार

 श्रीमती  रेणुका  राय :
 जब  हमारे  देश

 की
 खाद्य  स्थिति  इतनी  खराब  हैं  तो  क्या

 हम  यह  नहीं  कर  सकते  कि  किसी  प्रकार  की  कीमतों  को  देखें  ।  परिश्रमी  बंगाल की  खाद्यान्न

 स्थिति  बहुत  ही  खराब  है  ।  में  यह  नहीं  कहती  कि  हमें  केवल  उपभोक्ताओं का  ही  विचार

 करना  चाहिये  बल्कि  हमें  कृषकों  का  ध्यान  भी  पुरी  तरह  से  रखना  चाहिये
 ।  सब  को

 यह

 तो  पता  हैँ  कि  पश्चिमी  बंगाल  में  १२  लाख  टन  की  कमी  है  ।  यदि  वहां  की  स्थिति

 भ्रंग्रेजी  में



 देघदद  अनुदानों  क  मांगे  ३  24s

 & oT HT
 ग  रातों व  |

 ठीक
 1

 ह  तो  संभव  हैं  किसी  प्रकार  के  नियंत्रण  करने  पड़ें  ।  are  भी  पश्चिमी  बंगाल

 की  स्थिति  बड़ी  खराब  है  |

 एक  साम्यवादी  सदस्य  ने  कहा  है  कि  पश्चिमी  बंगाल  में  भ्रत्यावस्यक  पण्य  अधिनियम

 लागू  नहीं  हुआ  हँ--वास्तव  में  RXV  में  वहां  भी  सरकार  को  खाद्यान्न  प्रेषण  नियंत्रण

 लागू  करने  की  शक्ति  प्रत्यायोजित  की  गई  थी  किन्तु  उस  का  प्रभाव  क्या  हुसना  ।  यह

 नियंत्रण  सारे  जिलों  में  gar  ate  कमी  वाले  जिलों  का  इस  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा  ।

 पश्चिमी  बंगाल  सरकार  ने  एक  पुस्तिका  जारी  की  है  जिसमें  लिखा  है  कि  जब  तक

 सारे  खाद्यान्नों  पर  नियंत्रण  न  हो  तब  तक  प्रभावपूर्ण  समाहार  नहीं  हो  सकता  |  खेर  इससे

 जो  कुछ  प्रकट  होता  हैं  वह  स्पष्ट  हे  ।  इस  ६  फरवरी  के  केन्द्रीय  सरकार  ने  वहां  की

 सरकार  को  मूल्य  निर्धारित  करने  को  कहा  प्रौढ़  उन्होंने  सात  ore  जिलों  में  चावल  सिल

 मालिकों  पर  २५  प्रतिशत  उपकर  लगा  दिया  |  इससे  ge  वे  उनसे  सहमति  का  प्रयास  कर

 रहे  थे  ।  किन्तु  wa  यह  कहा  जा  रहा  है  कि  बंगाल  की  सरकार  अत्यावश्यक  प्राय  अ्रधिनियम

 लाग  करने  में  असफल  रही  है  ।  एक  रन प्रा दश  जारी  पारित  करना  war  है  fed  उसे

 लागू  करना  बड़ा  कठिन  हू  ।  लोगों  ने  इससे  बचने  का  रास्ता  निकाल  लिया  ।  वहां
 की

 सरकार  एक  मास  में  उसके  विरुद्ध  क्या  कर  सकती  थी  ।

 जो  लोग  स्वय  कांच  के  घर  में  रहते  हों  उन्हें  दूसरों  पर  पत्थर  नहीं  फेंकने  चाहिये

 क्या  केरल  में  सरकार  ने  चावल  का  मोल  एक  रूपया  ज्यादा नहीं  दिया  जबकि  भारत  सरकार

 उससे  कम  में  देती  थी  ।  श्राप  लोग  सब  लोगों  को  हमेशा  ही  नहीं  बना  सकत  ।

 सरकार  ने  कम  से  कम  सुभिक्ष  तो  नहीं  पड़ने  दिया  ।  इसलिये  हमें  इस  मामले  में  किसी

 की  निंदा  नहीं  करनी  चाहिये  ।  हमें  प्रदान  के  मामले  को  राजनीति  से  रखना

 चाहिये  ।  हम  को  सब  कठिनाइयों  को  ठीक  तरीके  से  समझना  चाहिये  तभी  जाकर  हमार

 देश  की  अनाज  की  कमी  की  समस्या  समाप्त  होगी  |

 fat  हाज़िर  हा्बर--रक्षित--अनसचित  उपाध्यक्ष  महोदय

 जनता की  राष्ट्रीय  पुर्ननिर्माण की  श्राद्यायें  निराशा  में  परिणित  हो  रही  हें  श्र  कृषि  उत्पादन

 के  संकट  से  भारत  की  शभ्ौद्योगिक  प्रगति  रूकी  पड़ी  है  ।  भ्र  इस  संबंध  में  सभी  दलों  का

 यह  मत  है  कि  कृषि  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  भूमि  सुधार  की  बड़ी  श्रावस्ती  हैं
 ॥

 जमींदारी  समाप्त  होने  से  हमारी  ग्रामीण  अर्थ  व्यवस्था  की  बड़ी  पुरानी  परिपाटी  समाप्त

 हुई  हैं  ।  परन्तु  जो  भी  सामाजिक  परिवर्तन  हो  रहे  हें  वे  समुचित  ढंग  से  व्यवस्थित  नहीं  हो

 पा  रहे  ह  ।  ग्रामीण  द  व्यवस्था  खराब  हो  रही  है  ।  विभिन्न  राज्यों  ara  जो  भूमि  सुधार

 लागू  किये  गये  ह  उनसे  बड़े  बड़े  भूपतियों  की  स्थिति  ak  प्रभाव  को  कम  नहीं  किया

 गया  ।  ग्रामीण ऋण  तथा  कृषि  श्रम  जांच  से  यही  पता  चलता  है  कि  ग्रामीण  द

 व्यवस्था  मे  पुरानी  बुराइयां  चल  रही  ।  जो  भी  भूमि  सुधार  अब  तक  लागू  हुये

 ि  गा

 हूं  ।  भूमि  पर  पहले  की  तरह  ही  एकाधिकार  चल

 रहा  हूं
 ।

 पहले  अनुमान के  अ्रतुसार १०  प्रतिशत  प्रौढ़  दसरे के  अनुसार  ४  प्रतिशत  जन

 संख्या  के  हाथों  से  ही  एक-तिहाई  कृषि  भूमि  है
 ।

 श्रावक क़ता  इस  बात  की  है  कि  भूमि पर  से
 जमीदारों  का  एकाधिकार  समाप्त  करके  भूमि  भूमिहीन  किसानों

 में  बांट  दी  जाये

 जो  लोग
 भूमि

 पर  स्वयं  खेती  नहीं  करते  उनसे  भूमि  छीन  ली  जानी  चाहिये  ।

 faa  wast  में
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 पिछले  दिनों  जमींदारों  के  हाथ  से  काफी  भूमि  निकाली  गयी  परन्तु  ware  मामले

 को  छोड़  कर  कहीं  भी  फालतू  भूमि  भूमिहीन  किसानों  को  नहीं  दी  गयी
 ।  कई  छोटे  छोटे

 किसानों  की  भूमि  कर्जों  के  कारण  उनके  हाथों  से  जा  रही  है  ।  किसानों
 को

 उनकी  भूमि ~
 यर  से  किसी  भी  अवस्था  में  बेदखल  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  छोटे  छोटे  किसानों  तथा

 भूमि  पर  खेती  करने  वालें  खेतिहरों  को  भूमि  का  स्वामित्व  जाना  चाहिए  i  यही

 बात  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  का  निर्माण  करते  समय  आयोग  ने  भी  कही  थी  ।  अयोग

 नें  यह  भी  कहा  था  कि  देहाती  ढांचे  का  भ्राता  इस  बात  पर  होना  चाहिए  कि  किसान

 भूमि  का  मालिक  हो  ।  इससे  हमारी  खाद्य  कच्चे  माल  की  आवश्यकतायें  पूरी  होंगी  |

 परन्तु  भूमि  का  उपयोग  सहकारी  ढंग  से  तथा  कुछ  aire  क  ढंग  व  सावधानी  से  किया

 जाना  चाहिए  ।  सामुदायिक  परियोजनाओं  के  aaa  मूल्यांकन  प्रतिवेदन  में  इस  बात  को

 स्वीकार  किया  गया  है  कि  देहाती  श्रेय-व्यवस्था  के  ढांचे  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  हुमा

 जब  तक  किसानों  का  लाभ  व्यापारी  लोग  ed  रहेंगे  शौर  जब  तक  ग्रामीण  ऋण

 का  नियंत्रण  पेशेवर  साहूकारों  के  हाथ  में  शर  जब  तक  सामुदायिक  परियोजनाओं

 और  राष्ट्रीय  विस्तार  योजनाओं  का  नियंत्रण  नौकरशाही  ढंग  के  लोगों  के  हाथों  में
 तब  तक  हम  WAT  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  कर  सकते  |

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  ५६५  करोड़  रुपया  कृषि  तथा  सामुदायिक  विकास  के

 लिए  रखा  गया  हैं  ।  यदि  इसका  प्रयोग  ठीक  ढंग  से  किया  जाय  तो  बहुत  कुछ  हो  सकता

 हूँ  att  उत्पादक  दोषियों  का  पुननिर्माण  हो  सकता  हैं  ।  इस  समय  सारे  देश  में  खाद्य

 संकट  है  प्रौर  इस  वर्ष  ३७  लाख  टन  अनाज  के  रायात  की  श्रावइ्यकता  |  |  खाद्यान्न  जांच

 समिति  का  कहना  है  कि  २०,  ३०  लाख  टन  तो  सारे  द्वितीय  योजना  काल  में  बाहर  से

 आयात  करने  की  आवश्यकता  रहेगी  ही  ।  यह  हमारी  खाद्य  स्थिति  का  बुरा  चित्र  हैं  ।

 सरकार  को  चाहिए  कि  छोटी  सिंचाई  परियोजनाओं  का  प्रयोग  कर  खाद्य  समस्या  हल  करने

 का  प्रयत्न  करे  नहरों  भ्र ौर  नलकूपों  के  प्रयोग  के  लिए  खाद्यान्न  जांच  समिति  ने
 भी  जोर  दिया  है  ।  पानी  के  दर  ऊंचे  होने  के  कारण  किसान  सिंचाई  के  साधनों  का  पुरा

 लाभ  नहीं  उठा  पाते  ।

 पश्चिमी  बंगाल  में  खाद्य  संकट  की  स्थिति  गंभीर  हो  रही  है  ।  इस  संबंध  में  परिश्रमी

 बंगाल  के  भूतपूर्व  न्याय  मंत्री  श्री  सिद्धार्थ  रे  ने  कहा  कि  यदि  प्रदर्शनियों  तथा  सम्मेलनों  में
 धन  नष्ट  न  करके  इसे  छोटी  सिंचाई  परियोजनाओं  पर  लगाया  जाता  तो  स्थिति  का  काफी

 सुधार  हो  जाता  ।  परन्तु  सरकार  तो  राजनीतिक  लाभ  प्राप्त  करने  के  लिए  इस  प्रकार  के

 सम्मेलन  करती  ही  रहती  हैं  ।  सरकार  से  प्रार्थना  है  कि  उसे  इन  छोटी  सिंचाई  योजनायें

 और  भूमि  के  कृष्य करण  की  ae  ग्रसित  ध्यान  देना  चाहिए  ।  इस  सम्बन्ध  में  यह  भी

 उल्लेखनीय  है  कि  केन्द्रीय  ट्रेक्टर  संस्था  के  एक  हजार  कर्मचारी  गत  एक  दो  सप्ताह  से

 हड़ताल  पर  हूं  ।  सरकार  का  कहना  है  कि  उसने  ३६  लाख  एकड़  भूमि  का  कृष्य करण  कर

 लिया  ।  पर  यह  बात  समझ  में  नहीं  ody  कि  इन  कर्मचारियों  की  सुविधा  सम्बन्धी

 कुछ  मांगों  को  क्यों  स्वीकार  नहीं  किया  जा  रहा  है
 ?

 कृषि  कर्जों  अथवा  बीजों  के  वितरण  इत्यादि  के  रूप  में  सरकार  को  चाहिए  कि  वह

 किसानों की  सहायता करे  ।  परन्तु  हमारी  oat  बंगाल  सरकार ने  काफी  चावल  कौर  काफी

 धन  नष्ट  किया  ।  काक द्वीप सम्मेलन  में  इतना  खाना  नष्ट  किया  गया जो  कि  एक  हजार  लोगों

 के  लिए  काफी  होता  |  हमसे  कहा  जाता  है  कि  खाद्य  समस्या की  श्राप  में  राजनैतिक  स्वार्थ  सिद्धि
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 नहीं  करनी  चाहिए  ।  पर  हम  भी  उनसे  कहेंगे कि  खाद्य  समस्या  की  ome  में  वे  भी

 नीति  का  जुमा  न  खेलें  ।

 fat  रंगा  :  मुझे  यह  सोच  कर  श्राइचयं  सा  होती  कि  लोग  आज  खाद्य

 संकट  की  बातें  HE  रहे  हें  ।  चार  पांच  पहले  कहा  गया  था  कि  खाद्यान्न  के  मामले  में

 विशेषतया  चावल  के  मामले  में  हमारा  उत्पादन  से  अधिक  होगा  ।  इसीलिए

 तो  हमने  बंगाल  कौर  ब्रांड़  सरकारों  को  चावल  निर्यात  करने  की  अनुमति  दे  दी  थी  ॥

 परन्तु  यह  खाद्य  संकट  धन कस  पैदा  हो  गया  ?  खाद्यान्न  जांच  समिति  ने  कहा  है  कि  r  से

 ३०  लाख  टन  प्रचार  का  रायात  करना  होगा  |  यह  बड़ा  महत्वपूर्ण  seat  हम  सब  को

 इस  पर  विचार  करना  चाहिए  ।

 इस  समस्या  का  एक  कारण  यह  भी  है  कि  हमने  देश  के  खाद्य  उत्पादकों  के  साथ

 न्याय  नहीं  किया  ।  शभ्रश्ोक  मेहता  समिति  ने  सुझाव  दिया  था  कि  खाद्यान्नों  के  मूल्य  स्थिर

 करने  तथा  किसानों  को  उनके  उत्पादन  का  समुचित  मूल्य  प्राप्त  कराने  के  लिए  सरकार  को

 तुरन्त  कार्यवाही  करनी  चाहिए
 |

 परन्तु  सरकार  ने  इस  समिति  की  सिफारिशों पर  ait  तक

 कोई  कदम  नहीं  उठाया  है  ।  यह  सुझाव  तो  सरकार  के  समक्ष  गत  १२  वर्षों  से  है

 समय  समय  पर  कई  समितियों  ने  सरकार  के  सामने  यही  या  इसी  प्रकार  का  सुझाव  रखा

 है  ।  ऐसा  लगता  है  कि  सरकार  भ्र भी  इस  दिशा  में  कोई  भी  समुचित  कदम  उठाने
 को

 तैयार

 नहीं  हूँ  ।  पर  ध्यान  रहे  कि  यह  बात  सरकार  की  बुद्धिमता  का  प्रतीक  नहीं  है  ।

 किसान  को  निरुत्साहित  करने  के  लिए  कई  ak  बातें  भी  हो  रही  हें  ।  भारत

 की  २६  करोड़  जनसंख्या  में  २०  करोड़  छोटे  छोटे  किसान  हैं  उनसे  कहा  जा  रहा  है  कि

 उन  की  भूमि  उनसे  लेकर  एक  सहकारी  व्यवस्था  के  अन्तर्गत  कर  दी  जायेगी  ।  एक  आन्दोलन

 यह  भी  है  कि  किसानों  पर  जोर  डाला  जाय  कि  सारी  afr  प्राम  पंचायत  के  सुपुर्द  कर  दी

 जाय  |  ध्यान  रहे  कि  यह  पंचायत  एक  नये  जमींदार  के  रूप  में  हो  जायेगी  सब  उसके

 mad  से  कार्य  करेंगे  ।  सच  तो  यह  है  कि  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  बाद  हमने  विभिन्न  राज्यों

 में  जमींदारी  का  उन्मूलन  कर  दिया  है  पर  इतना  ही  काफी  नहीं  है
 ।

 हमें  AK  भी  कुछ
 करना  चाहिए  |  इससे  कोई  भी  सन्तुष्ट  नहीं  हैं  ।  सभी  दलों  ak  योजना  आयोग  की  यह

 राय  है  कि  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  कर  दी  जानी  चाहिए  ।  यह  सीमा  क्या  होगी

 इस  बारे  में  योजना  झ्रायोग  तथा  सरकार  किसानों  को  कोई  सन्तोषजनक  उत्तर  नहीं  दे

 सकी  ।  इन  हालात  में  हमारे  देश  के  लाखों  किसानों  में  खाद्य  उत्पादन  के  उत्साह a
 किस  प्रकार  पैदा  हो  सकता  ह

 ?

 गत  at  जब  पश्चिमी  बंगाल  में  मूल्य  बढ़ने  लगे  तो  वित्त  मंत्री  नें  बैंकों  से  कहा
 कि  पूंजीपतियों  शादी  को  वे  ऋण  बिल्कुल  न  दें  ।  श्रीमती  रेग का  रे  ठीक  ही
 कह  रही  थीं  कि  यदि  वित्त  मंत्री  ऐसा  न  भी  करते  तो  उनके  बिना  ay  संकट  का  मुकाबला

 कर  ही  लिया  जाता
 ।

 कभी  हाल  में  ही  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  हैं  कि  हम  खाद्य  के  मामले
 में  शोधन  हो  आत्मनिर्भर  हो  जायेंगे  ।  मुझे  भी  यहीं  आशा  है  कि  हम  शीघ्र  ही  चार  वर्ष

 पूर्व  वालों  स्थिति  ga:  प्राप्त  कर  लेंगे  ।  शर्त  यह  है  कि  मौसम  तथा  सरकार  को  होती
 दोनों  हमारे  पक्ष  में  रहें  ।

 मल  प्रंग्रेजी  में



 ३  gays  अनुदानों  की  मांगें  Rez

 श्री  mete  मेहता  समिति  के  अनुसार  हमें  २०-३०  लाख  टन  खाद्य  का  करना

 होगा  ।  at  विचार  में  इस  सम्बन्ध  में  आ्रांकड़े  फिर  से  इकट्ठे  किये  जाने  चाहिएं
 कि  उत्पादन

 और  खपत  का  हिसाब  क्या  यदि  हम  देखते  हैं  कि  वास्तव  में  स्थिति  उतनी  खराब  नहीं

 है  जितनी  कि  हम  समझते  हैं  तो  हमें  छोटी  सिंचाई  तथा  wer  साधनों

 द्वारा  उसका  मुकाबला  करना  चाहिए  ।  एक  साधन  यह  भी  है  कि  हम  प्रतिष्ठा  के  प्रदान
 को

 छोड़  कर  २०  करोड़  छोटे-छोटों  किसानों  को  भू स्वामित्व का  अधिकार  दे  यह  काम  रियायत

 की  दृष्टि  से  एक  प्रगतिशील  नीति  की  दृष्टि  से  किया  जाना  चाहिए  ।  सरकार  को

 यह  विश्वास  दिलाया  जा  सकता  हैं  कि  इस  प्रकार  दिया  गया  भू स्वामित्व  का  अधिकार

 समाजवादी  समाज  के  बिकास  में  रुकावट  नहीं  डालेगा  |

 सरकार  ने  सरकारी  कौर  गैर-सरकारी दो  क्षेत्रों  को  मान्यता  दी  हैं  ।  एक  स्व ति योजित

 जन  परिवार  क्षेत्र  को  भी  मान्यता  देनी  चाहिए  ।  यह  क्षेत्र  उपरोक्त  दोनों  क्षेत्रों  से  अधिक

 उपयोगी  रहेगा  ।  इसे  कृषिकों  तक  ही  सीमित  नहीं  रखना  चाहिए  बल्कि  काफी  सीमा  तक

 इसका  विकास  करने  के  लिए  हमें  प्रयत्न  करना  चाहिए  |  इसमें  बहुसंख्या  किसानों  की  होगी

 शर इन  २०  करोड़  लोगों  को  यह  सुविधा देने  का  श्राइवासन  दिया  जाना  चाहिए  ।

 प्रभी  तक  सरकार  ने  यह  श्राइवासन  नहीं  दिया  है  ।  सहायता  सहयोग  देने  की  बातें  तो

 a
 त  की  जाती  हैं  परन्तु

 ज

 सकट

 की

 स्थिति  में  सरकार  किसानों  के  लिए  कया  कर

 रही

 ह

 नी ड  में  लाखों  टन  चावल  किसानों  के  पास  है  ।  कोई  खरीद  नहीं  रहा  है  ।

 चावल  मिल  वालों  के  पास  उस  खरीदने  के  लिए  पया  नहीं  ।  बैंकों  को  area  हैं  कि  वे

 चावल  मिल  वालों  को  अग्रिम  न  दें  ।  यदि  ये  लोग  न  साधनों  से  भी  चावल  खरीदें  तो

 फिर  उनसे  खरीदने  वाला  कोई  नहीं  ।  कौर  सभी  कौर  शोर  है  कि  mata  की  कमी  हैं  ।

 बंगाल  में  भी  संकट  है  ।  न  जाने  क्या  गोलमाल  है  ?

 बंगाल  में  भी  काफी  चावल  है  सरकार  उसे  खरीद  ले  तो  ठीक  सरकार  को  प्रगति

 मूल्य  नीति  में  परिवर्तन  करना  चाहिए  ।  माननीय  मंत्रो  ने  एक  बार  ठीक  ही  कहा  था  कि

 जब  तक  हम  उत्पादकों  को  ठीक  मूल्य  नहीं  देंगे  उनमें  उत्पादन के  लिए  उत्साह  पदा

 नहीं  हो  सकता  ।  परन्तु  वह  we  बात  को  कार्यान्वित  नहीं  कर  रहे  हैं  |  मेरा  सुझाव

 है  कि  माननीय  मंत्री
 को

 ates  सभी  पक्षों  का  सम्मेलन  बुला  कर  वहां  के  किसानों को

 उनके  चावल  की  समुचित  कीमत  दिलवानी  चाहिए  ।  राज  उन्हें  चावल  की  जो  कीमत  दी

 जा  रही  हैं  इससे
 तो  उत्पादन  का  खर्चा

 भी
 पूरा  नहीं  होता

 ।  हमें  आपातकाल  में  मूल्य
 की  दर  में  संशोधन  करने  के  लिए  अ्रपनी  वर्तमान  नीति  का  पुनरीक्षण  करना  चाहिए

 ।

 मुझे  विश्वास  &  कि
 यदि  सरकार  किसानों  के  प्रति  अपनी  जिम्मेदारियां  पुरी  तरह

 निभाये  तो  आगामी  तीन  चार  वर्षों  में  हम  श्रात्म-निर्भर  हो  सकते  आगामी  श्राम  चुनाव

 में  हम  कह  सकेंगे  कि  देश  में  gare  काफी  है  कौर  हमने  किसान  की  आ  व्यवस्था  को

 स्थिर  कर  दिया  है  कौर  किसान  काफी  प्रसन्न  है  ।

 श्री  fara  नाथ  राय  :  माननीय  उपाध्यक्ष  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना

 में  खाद्यान्न  की  वार्षिक  वृद्धि  का  लक्ष्य  ५.  ४
 रखा  गया  था  कौर  यह  खुशी  की  बात  थी  कि

 ~
 १९५६-५७  में  इससे  भी  बढ़  कर  ६  फीसदी  वृद्धि  हुई  ।  लेकिन  उस  के  ठीक  साल



 RGER  अनुदानों  की  मांगें  2  gays

 [=v  वि  नाथ

 भर  पिछलें  जो  हालत  देश  की  अन्न  के  बारे  में  हुई  सब  लोग  जानते हैं  |

 ag  हालत  क्यों  और  कस  इस  के  बहुत  से  कारण  लेकिन  एक  बहुत  बड़ा  कारण  यह

 हू  कि  जसे  हमारे  किसान  के  पास  साधन  कम  वैसे  ही  हमारी  सरकार  ने  प्रकृति

 और  बारिश  पर  भरोसा  रख  कर  किसानों  को  ऐसी  हालत  में  छोड़  जिससे  वे  पुरे

 साल  के  लिए  बरबाद  हो  गए
 ।

 यह  कह  सकते  हें
 कि

 सिंचाई  भ्र ौर  बिजली  का  विभाग
 अलग  भर  उस  का  खाद्य  और  कृषि  से  सम्बन्ध  नहीं  लेकिन  उस  के  साथ  ही  यह

 सत्य  है  कि  सरकार  की  जो  यह  जिम्मेदारी  है  कि  आपत्तिकाल  संकट  विशेष

 स्थिति  में  लोगों  को  इंस  लायक  बनाया  जाय  कि  वह  स्थिति  का  सामना  कर  वह  उस

 जिम्मेदारी  को  पिछले  दस  साल  में  पुरा  नहीं  कर  सकी  |  बहुत  से  ऐसे  साधन  हूं  जो  छोटे

 मोटे  जिन  के  बारे  में  करोड़ों  रुपये  की  श्रावस्यकता  नहीं  लाखों  wie  हजारों  रुपये

 से  ही  काम  चल  सकता  उनकी  तरफ  हमारा  ध्यान  नहीं  जाता  ह  ।  व  विस्तृत  हों

 चारों  तरफ  फैली  हुई  हर  जिले  कौर  हर  क्षेत्र  में  तो  में  भ्राइवासन दे  सकता
 कि  सूखे  की  स्थिति  तथा  दूसरी  तरह  के  जो  संकट  होते  रहते  हूं  उनका  पन्त  हो  सकता

 है  पौर  हमारी
 जो

 समस्या  है  वह  हल  सकती  है
 ।

 wa  तो  हमारे  प्रधान  मंत्री
 जी

 ने

 स्वयं  इस  बात  को  माना  है  कि  पिछले  साल  जो  सुखा  पड़ा  वह  साधारण  नहीं  था  |  वह

 ऐसी  परिस्थिति  का  द्योतक  था  जेसी  परिस्थिति  sue  होने  रेगिस्तान  होने  के  पहले  या

 होने  के  साथ  उत्पन्न  होती  है
 ।

 we  तक  जो  कुछ  हुजरा  सो  तो  हा  लेकिन श्रव  हमारी

 सरकार के  प्रधान  मंत्री  के  मुंह  से  जब  ऐसी  बात  निकली  हैं  तब  हमारी  सरकार  को  ौर

 खास  तौर  पर  इस  विभाग  को  उसका  सामना  करने  के  लिए  तैयार  रहना  चाहिए  फिर  चाहें

 वे  कृष  से  सम्बन्ध  रखती  हो  चाहे  सिंचाई  से  सम्बन्ध  रखती  हो  या  उनसे  अलग  हो

 लेकिन  यह  बात  अवस्य  हैं  कि  wae  हम  हाथ  पर  हाथ  रख  कर  बठ  रहे  जसा  कि
 तक

 हमने  किया  हूं  प्रौढ़  हम  उसी  तरह  से  उदासीन  रहे  जैसा  कि  wa  तक  हम  रहें
 तो  .  हमारा  काम  चलने  वाला  नहीं  हैं  ।

 उत्तरी  बिहार  कौर  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  की  सिंचाई  के  बारे  में  जहां  सोचते  हैं  कि  प्रकृति

 अनायास  ही  पानी  देती  हैं  वहां की  भी  हालत  ऐसी  हो  रही  है  जैसा कि
 रेगिस्तान

 की
 हालत

 होती  है  या  हो  सकती  है  ।  यह  बात  हमारी  सरकार  को  भी  माननी  पड़ती  है  ।  ऐसी  हालत

 चाहे  हमारे  छोटे  मोटे  कुएं हों  या  छोटे  मोटे  रिवुलैट्स  हों  जो  कि  am  हिमालय से  मिलते

 उनकी  तरफ  भी  ध्यान  न  देकर  हमनें  किसानों  को  एक  दम  ऐसे  ही  छोड़  दिया तो  इससे

 लोगों  को  तथा  सरकार  को  बड़े  कष्ट  प्रौढ़  परेशानी  का  सामना  करना  पड़ेगा  |

 =

 प्राय  कह  सकते हैं  कि  कोश्नोडिनेशान नहीं  है  a  इस  बात  को  इस  सदन  में  भी  उठाया

 गया  @  |
 उत्तर  प्रदेश  में  तो  खास  तौर  पर  यह  बात  देखने  में  भाई  हैं  कि  क़षि  किसी  के

 पास  @  सिंचाई  किसी  gat  विभाग  के  पास  wa  को  खेती का  काम  किसी  तीसरे  विभाग

 के  पास  है  प्रौढ़  चीनी  का  काम  किसी  चौथे  के  पास  है  ।  इस  तरह  से  चार  पांच  मंत्रालय

 म  हमार  उत्तर  प्रदेश
 म

 यह
 जो

 खाद्यान्न
 का

 काम  बटा  हुआ
 ह  |  उपाध्यक्ष

 में  आपके  जरिये  से  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  तरफ  waft  करना  चाहता  हू  और

 इस  तरह से  जो
 बिखर  हुए  विभाग  हैं

 जिन  का  सम्बन्ध arta  में  घनिष्ट  ही  होना  चाहिए
 लेकिन

 सन  क  दूसरें  से  अलग  हैं  भ्रौर  जिन  से
 अधिक

 अन्न
 उपजा शो  योजना

 में  कठिनाई
 पड़ती  उनको  संयुक्त  प्रयास  करना  चाहिए  |  वें  संयुक्त  प्रयास  के  लिए  जो  भी  कदम



 हे  Reus  अनुदानों  कीं  मांगें  २८९ है

 उसमें  एकता  पानी  चाहिए  |  इस  बात  को  मुझे  सब  से  अधिक  जोर  दे  कर  उत्तर

 प्रदेश  के  बारें  में  कहना  हैं  ।  वहां  पर  एक  ही  बात  fT  तथा  wa  से  सम्बन्ध  रखने  वालें

 जो  मंत्रालय  हैं  उनकी  संख्या  पांच  है  ।  में  चाहता  हूं  कि  उस  कौर  सरकार  ध्यान  दे  ।

 मुझे  खास  तौर  पर  शूगर  Tar  प्रौढ़  गन्ना  उत्पादकों  के  बारे में
 निवेदन  करना है  ।  मैं  देश  के  एक  ऐसे  भाग  से  जाता  हूं  जहां  पर  चीनी  को  फैक्ट्रियों

 तो  बहुत  हैं  लेकिन  जो  लोग  वहां  निवास  करते  वें  बहुत  गरीब  हैं  ।  वहां  के  गरीब  लोग

 की  खेती  इसलिए  करते  हैं  कि  वे  लगान  या  मालगुजारी  सरकार  को  दे  सके  तथा

 कपड़ों  के  लिए  भी  कुछ  बचा  सकें  |  at  oe  में  कमी  करके  भी  वे  लोग  हमारे  देश  के

 एक  ऐसे  उद्योग  को  बढ़ावा  देतें  हैं  जो  कि  हमारे  देश  का  दूसरे  नम्बर  का  उद्योग  है  ।

 पहले  नम्बर  पर  कपड़े  का  उद्योग  आता  है  प्रौढ़  दूसरे  नम्बर  पर  चीनी  का  जो  रोजगार

 वह भ्राता  हैं  ।  करोड़ों  रुपये  का  गन्ना  गरीब  किसान  देतें  हें  ।  लेकिन  जिस  समय  उनको

 सूखें  का  या  बाढ़  का  या  किसी  और  दैवी  विपत्ति  का  सामना  करना  पड़ता  है  उस

 भी  उनका  करोड़ों  रुपया  सिल  मालिकों  के  पास  बाकी  रह  जाता  है  ।  हाल  ही  में  मैँने  एक

 प्रशन  किया  था  जिसके  उत्तर  में  गवर्नमेंट  ने  बतलाया  था  कि  १  १९४७  को

 करीब  १  करोड़  एक  लाख  रुपया  किसानों  का  मिल  मालिकों  के  पास  था  ।  पूरक  प्रशन  का

 उत्तर  देते  हुए  यह  कहा  गया  था  कि  यह  केवल  एक  प्रतिशत  था  ।  यह  एक  प्रतिशत  हो  या

 उससे  भी  कम  हो  ।  लेकिन  वह  एक  करोड़  से  भी  अ्रधिक  था  ।  यह  रकम  एक  दो  हफ्तों

 से  नहीं  पता  नहीं  कि  कब  *से  पड़ी  हुई  थी  |  उपाध्यक्ष  जानते  ही  हैं  कि  उत्तर

 भारत  में  मई  के  बाद  सारी  फैक्ट्रियां  बंद  होती  हैं  ।  जो  यह  हालत थी  यह  पहली  नवम्बर

 को  थी  |  एक  पया  श्राप  न  बतौर  कर्जे  के  देते  हैं  प्रौढ़  न  सहायता  के  तौर  पर  ।

 उनको  २५  परसैंट  सालाना  सूद  पर  गांवों  में  रुपया  लेना  पड़ता  हैं  ।  बैकों  से  उनको  मदद

 नहीं  मिलती  है  श्र  ane  मिलती  भी  है  तो  केवल  सरकारी  यूनियन  को  जो  कोश्नोप्रेटिव

 बैंक  होते  हैं  उनके  जरिये  से  ate  उस  पर  भी  उनको  सात  या  नौ  फीसदी  के  हिसाब
 से  सूद  करदा  करना  पड़ता  है  |  उनकों  खूद  विवाद  होकर  fra  मालिकों  के  यहां  रुपया  छोड़ना

 पड़ता  उस  पर  उनको  सूद  नहीं  मिलता  है  ।  में  पूछना  चाहता  हूं  कि
 क्या  सरकार  का  ध्यान

 इस  कौर  नहीं  है  ?  प्राय  साल  की  बात  होती  तो  छोड़  देते  ।  यह  बात  एक  दो  साल

 से  नहीं  लगातार  पांच  सात  बरसों  से  हो  रही  हैं  प्रौढ़  ऐसी  ही  हालत  चली  ar  रही  है  |

 पिछले  वर्षों  में  भी  we  ही  एक  करोड़  की  बात  न  हो  लेकिन  ६०  लाख या  ७०  लाख  रुपया

 और  कभी  कभी  एक  करोड़  से  भी  प्रिक  रुपया  हो  जाता  है  ।  में  चाहता  हूं  कि  सरकार

 इस  ध्यान दे  ।  ये  लोग  ऐसे  हें  जो  बहुत  गरीब  जो  पिछड़े हुए  इलाके में  रहते  हैं

 श्र  जिनकी  हालत  अच्छी  नहीं  है  ।  यह  इलाका  घनी  आबादी  का  इलाका  है  कौर  यहां

 पर  प्राकृतिक  area  प्रायः  भराती  रहती  हैं  ।  वहां  पर  इतना  अधिक  रुपया  बाकी  पड़े

 रहना  हमारी  सरकार  के  लिए  शोभा  नहीं  देता  हैं  ।

 कहां तक  उनको  उचित  दाम  मिलता  है  ate  कहां तक  नहीं  मिलता  उसको  भी
 श्राप  देखें  ।  जो  झोंक  अवस्था  हमारे  देना  में  है  या  कृषि से  सम्बन्ध  रखने  वाला जो  धिक

 ढांचा  हमारे  देश  में  उसमें  उनको
 जो

 मिलता  है  वह  उचित  है  या  इस  पर  भी

 प्रा पका  ध्यान  होना  चाहिए  i  चीनी  के  भाव  चाहे  बढ़  इससे  उसका  कोई  सम्बन्ध
 स्थापित  नहीं  किया  गया  ह  ।  तीन  चार  साल  पहलें  इस  बात  को  उठाने  पर  सरकार  नें

 इस  बात  को  माना  था  कि  हम  उनको  भी  हिस्सा  देंगे  ।  स्वर्गीय  श्री  रफी  अहमद  किदवई

 साहब ने  भी  कहा
 था

 कि  उनको  इसका  हिस्सा  दिया  जाएगा  ।  लेकिन  मुझे  अफ़सोस  के
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 साथ  कहना  पड़ता  है  कि  इसमें  भी  al  तक  कोई  खास  कामयाबी  नहीं  मिली  है  ।  सब  से

 बढ़  कर  तो  मौलिक  बात  वह  यह  है  कि  जो  गन्ने  की  खेती  करते  उनके  गन्ने  की  जो  दर  होती  है

 वह  दर  न  तो  चीनी  के  भाव  को  ध्यान  में  रख  कर  निर्धारित  की  जाती  है  भ्र  न  खाने  का  जो

 दूसरा  उसके  मूल्य  के  हिसाब  से  तय  की  जाती  है  ।  मगर  केवल यह  मान  लिया

 जाता  कि  उसकी  खेती  में  कितना  पैसा  लगा  हू  तो  भी  यह  संतोष  की  बात  होती  |  सरकार

 के  पास  दो  तीन  नहीं  प्रेक्षकों  फार्म  हैं  ।  रूस  के  को  छोड़  कर  सरकार  के  पास  एशिया

 का  सब  से  AST  फार्म  उत्तर  प्रदेश  की  तराई  में  है  ।  वहां  पर  जो  कास्ट  श्राफ  Heda

 होती  है  उसको  ध्यान  में  रख  कर  मगर  भाव  तय  कर  देते  तो  यह  एक  तथ्य  की  बात

 वास्तविकता  की  बात  होती  ।  श्रापके  हर  सुबे  हर  जिले  में  कृषि  के  स्कूल  हैं  शरर  कहीं

 कहीं  पर  छोटे  मोटे  सरकारी  जाम  भी  हें  ।  वहां  पर  जो  व्यय  होता  गन्ने  को  खेती  में

 उसकी  लेकर  झ्र गर  हिसाब  लगाया  जाता  तब  भी  यह  होता कि  चलो  श्राप  किसानों  की  बात

 सोचते  हूं  ।  लेकिन  यहां  पर  बैठकर  भाव  तय  कर  दिया  जाता  हूँ  ।  सलाह  देने  के  लिए

 आपके  पास  विशेषज्ञ  हूँ  जो  गन्ने  के  बारे  में  ही  नहीं  बल्कि  wa  के  बारे  में  हर  तरह  से

 सुझाव  ग्राहको  देते  हूं  ।  लेकिन  यह  नहीं  देखा  जाता  है  कि  कितना  धन  लगता  कितना

 श्रम  लगता  कितनी  पंजी  लगती  है  ।  इन  चीजों  को  देखते  ही  नहीं  कौर  यहां  पर  बेठ कर

 भाव  तय  कर  देते  हूं  ।  में  जानना  चाहूंगा  कि  क्यों  गवर्नमेंट  इस  बात  को  टालती  रही  है
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 जब  आपके  पास  विभिन्न  राज्यों  विभिन्न  जिलों  में  सरकारी  फार्म  हें  उनके ह
 हिसाब  को  लेकर  क्यों  नहीं देख  लेते  ?  क्यों  ड्राप  इसको  टालते  हें  ?  दो  तीन  वर्षों से  वर्तमान

 मंत्री  महोदय  कह  रहे  हैं  कि  उसके  बारे  में  विचार  हो  रहा  ह  लेकिन  wilt  तक  वह  बात

 तय  नहीं हुई  है
 ।  दो

 चार  लाख  किसानों  की  बात  होती  तो  दूसरी  बात  थी  लेकिन  यह
 तो

 सारे  हिन्दुस्तान  के  दो  करोड़  किसानों  की  बात  है  जो  गन्ने  की  खेती  करते  हें  उनकी  हालत

 भी  भ्रमणी  नहीं  है  उनकी  तरफ  ध्यान  देना  कौर  जल्दी  करना  अ्रावइ्यक हूँ है
 ।  यदि  आपने

 ऐसा  न  किया  तो  उत्तरी  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  अर  देश  के  अन्य  हिस्सों  में  जहां  पर  गन्ने

 की  खेती  करने  वाले  लोग  उनकी  हालत  बहुत  खराब  हो  जाएगी  |  इसलिए  जो  उनके

 हित  की  बात  &  वहीं  भ्रापको  करनी  चाहियें  ।

 यह  बात  केवल  गन्ने  की  ही  नहीं  हैं  ।  में  एक  दूसरी  बात  की  तरफ  भी  ध्यान

 आ्राकर्षित  करना  चाहता  हूं
 ।

 भ्र ौर  वह  तिलहन  की  बात  है  ।  दुनिया  में
 जो

 तिलहन  की

 पैदावार  हूँ  उसका  पांचवां  हिस्सा  हिन्दुस्तान  में  पैदा  होता  है  ।  जहां  तक  मूंगफली  की  बात

 हूँ  सब  से  alan  मूंगफली  हिन्दुस्तान  में  पैदा  होती  है  ।  इन  तिलहनों  में

 मूंगफली  महत्व  की  वस्तुयें  हूं  ।  जो  लोग  इन  चीजों  को  पैदा  करते  उनकी भी  बहुत

 बुरी  हालत  हूँ
 ।

 इन  लोगों
 को

 वे  लोग  जिनका  काम  किसानों  को  पैसा  कजे  देकर  काबू
 में  कर  लेना  होता  एक्सप्ल।यट  करते  हें  या  जो  सट्टेबाज  होते  वे  इनको  एक्सप्लायट

 करते  हँ  ।  हापुड़ यू  ०  पी०  की  सब  से  बड़ी  मंडी  है  ।  वहां  पर  दो  तीन  महीने  तक  पहलें
 सरसों का  भाव  ३०  रुपया  मन  था  उस  को  गिरवा  कर  २१  रुपया  पर  ले  पाया  गया  यानी

 ३४५  परसेंट  के  करीब  करीब  भाव  गिरा  ।  इसके  बाद  जब  किसानों  ने  अपना  माल  बेच  दिया
 तो  aa  तिलहन  के  भाव  धीरे  धीरे  बढ़  रहे  है  ।  यह  एक  साल  की  बात  नहीं  है  कई  सालों

 से  ऐसा  होता  ar  रहा  हँ  ।  पहली  पार्लियामेंट  के  समय  में  सरकार  नें  यह  ऐलान  किया
 था

 कि  ame  ऐसी  स्थिति  पदा  हुई  कि  किसी
 va  के  भाव  बहुत  गिर  जाये  तो

 सरकार  उसकी  खरीद  शरू  करेंगी
 ।

 यही  पालिसी  सरकार  तिलहन  के  बारें  में  क्यों  नहीं
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 प्रिया  रही  हू
 ?

 सारी  दुनिया  के  तिलहन  का  पांचवां  हिस्सा  हिन्दुस्तान  में  पैदा  होता

 हैं ग्र ौर  उसके  भाव  अगर  इस  तरीके  गिरा  दिये  जायें  तो  अवश्य  हो  सरकार  का  ध्यान  उस

 ओर  जाना  चाहिये  ।  इस  तरह  से  जो  कीमत  नोचे  ऊपर  जातों  ad  हैं  उबको  रोकने  के

 fag  हमारे  वर्तमान  मंत्री  महोदय  ने  भ  प्रयास  किया  तौर  उसमें  वह  कुछ  आगे  भी  बढ़े

 बड़े  २  गोदाम  कायम  किये  wag  लेकिन  उस  दिशा  में  जितना  काम  होना  चाहिए  उससे  कम  gar

 हूं  ।  सरकार  को  इस  झोर  धिक  ध्यान  देना  चाहिए  ।  किसान  हमारे  भारतीय  समाज  की

 बैकबोन  है  कौर  इस  नाते  यह  बहुत  जरूरी  हो  जाता  है  कि  इस  दश  को  तरक़्की  शर

 खुशहाली के  रास्ते  पर  ले  जानें  के  लिए  किसानों  की  धिक  अवस्था में  सुधार  किया
 उनकी  हालत  बेहतर  बनाई  जाय  शौर  उनको  ale  पैसे  इरादी  का  प्रोत्साहन

 देकर  इस  देश  का  खाद्य  उत्पादन  बढ़ाया  जाय  क्योंकि  खाद्य  उत्पादन  पर  ही  इस  देश  की

 समृद्धि  frit  करती  है  ।  ग्रो  मोर  wha  अन्न  उपायो  के  नारे  पैम्फलैट  बांटने

 शर  सभाएं  करने  से  यह  काम  पुरा  होने  वाला  नहीं  है  ।  देश  में  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए

 हमें  सक्रिय  कदम  उठाने  होंगे  कौर  किसानों  को  खोज  शादी  की  सुविधायें

 प्रदान  करनी  होंगी  |  जब  तक  किसानों  को  यह  सुविधाएं  नहीं  मिलेंगे  तब  तक  किसान  art

 नहीं  बढ़  सकते  ।  खेती  के  अलावा  उसके  पास  कोई  दूसरा  साधन  नहीं  है  ।  यह  स्पष्ट

 हू  कि  are  उसको  उसके  लिए  तमाम  जरूरी  सुविधायें  नहीं  मिलती  हैं  तो  वह  विवाह  हो

 जाता  हैं  श्र  उसके  पास  इसके  सिवाय  अर  कोई  चारा  नहीं  रहता  है  कि  वह  गांव  को

 छोड़कर  मजदूरी  को  तलाश  में  शहर  चला  जाय  ।  हम  देखते  हैं  कि  हमारे  किसान  गांव  छोड़

 कर  कलकत्ता  कौर  बम्बई  जैसे  बड़े  २  शहरों  को  रात  हैं  ।  गांवों  में  चूंकि  उन्हें

 सुविधायें  उपलब्ध  नहीं  हूं  इसलिए  वे  शहरों  में  आ  रहे  हैं  शर  इससे  शहरों  की  आबादी

 बढ़  रही  है  ।  मगर  सचमुच  ही  श्राप  भ्र पने  समाज  की  रोक  भ्र पनी  आधिक  व्यवस्था  की

 उन्नति  करना  चाहते  हैं  तो  केवल  स्टील  ale  एटमिक  एनर्जी  से  यह  उन्नति  होने  वाली  नहीं

 है  बल्कि  हमें  अपने  देश  में  कच्चे  माल  का  उत्पादन  भी  बढ़ाना  होगा  |  अज  आवश्यकता

 इस  बात  की  हैं  कि  इस  भ्रांत  सरकार  ध्यान  दे  कौर  कच्चे  माल  का  उत्पादन  बढ़ाने के  लिए

 सक्रिय  कदम  उठाये  wit  |  प्यार  हम  wa  भी  न  बचत  श्र  हमने  भ्र पने  देश  में  खाद्य  पदार्थ

 और  कच्चे  माल  के  उत्पादन  को  न  बढ़ाया  तो  हम  जहां  wa  हें  वहीं  पड़े  रहेंगे  ।  पहलों

 पंचवर्षीय  योजना  के  से  तक  हमने  विदेशों  से  ११  अरब  रुपये  का  गल्ला  मंगाया

 है  ।  भ्रमर  हम  देश  को  वाकई  खुशहाल  कौर  समृद्ध  बनाना  चाहतें  हें  तो  इस  बाते  की

 जरूरत  कि  हम  विदेशों  से  wa  मंगाना  बंद  करें  ah  स्वयं  इस  दिल्ला  में  श्रात्मनि्भर

 aq  |

 सिंह  सरहदी  :  खाद्य  और  कृषि  मंत्रालय  की  मांगों  का

 विभिन्न  मंत्रालय  की  विकास  योजनाश्रों  की  मांगों  से  तुलना  करने  पर  मुझे  निराशा  हुई  है  ।

 में  अनुभव  करता  हूं  कि  देश  की  कृषि  सम्बन्धी wet  व्यवस्था  पर  श्रावक  जोर  नहीं

 दिया  जा  रहा  है  ae  उसके  बिना  देश  में  किसी  भी  क्षेत्र में  विकास  की  ata  पक्की

 नहीं  हो  सकती
 ।

 देश  का  मुख्य  आ्राधार  कृषि  ८१  प्रतिशत  देश  की  जनता  देहातों  में

 रहती  है
 ।

 परन्तु  हमारे  गरीब  किसानों  के  साथ  न्याय  नहीं  हो  रहा  है  ।

 मूल  te  जी  म्
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 [  अंजित  सिंह  सरहदी |

 हैकि  oa  उपायो  के  लिए  उसे  प्रेरणा  श्र  सुविधायें  प्राप्त  हों  ।  क्या  उसे  कोई

 प्रेरणा  दी  जा  रही  है  ?  oe  तक  सरकार  ने  किसानों  की  उपज  की  कम  से  कम  कीमत

 निर्धारित  नहीं  की  ।  पंजाब के  श्रमिक  सर्वेक्षण  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  से  पता  चलता  है  कि

 बिना  सिंचाई  वाले  क्षेत्रों  में  yo  व्यक्तियों  के  किसान  परिवार  की  वार्षिक  राय  ६१.  ३७

 रु०  प्रति  एकड़  तक  है  और  सिंचाई  वाले  क्षेत्रों में  यह  १९०. १७  रुपये  प्रति

 एकड़  ad  हूँ  ।  इससे  आप  एक  किसान  की  राय  शौर  औद्योगिक  कर्मचारी  की  राय  की

 तुलना  कर  सकते  हूँ  ।  यह  अन्तर  प्रथम  योजना  काल  में  भी  था  ate  द्वितीय  योजना  काल

 में  भी  जारी हूँ  ।  इसको  कैसे  ठीक  किया  जाय  कौर  किसान  की  हालत  कैसे  सुधारी  जाय  इस

 सम्बन्ध में  कभी  कुछ  भी  किया  नहीं  गया  ह  ।  जहां  में  देश  के  औद्योगिक  विकास  के

 पक्ष  में  हूं  वहां
 मं

 कृषि  के  विकास  की
 भी

 उपेक्षा  नहीं  कर  सकता
 ।

 वही  तो  हमारे  राष्ट्

 की  व्यवस्था  का  प्राकार  स्तम्भ  हूँ  ।  मेरा  निवेदन  हू  कि  इस  ak  ध्यान  दिया  जाना

 चाहिए ॥

 सब  से  प्रथम  बात  यह  है  कि  कृषि  उत्पादन  की  कीमतों  को  समुचित  स्तर  पर  लाया

 जाये  ताकि  किसान  को  कुछ  सन्तोष  हो  ।  दूसरी  बात  यह  है  कि  उसे  यह  विश्वास  दिलाया

 जाये  कि  कम  से  कम  निर्धारित  मूल्य  तो  उसे  प्राप्त  हो  ही  जायेगा  ।  इस  सम्बन्ध में  खाद्यान्न

 जांच  समिति  की  सिफारिशों  का  ध्यान  रखा  जाना  चाहिए  ।  यह  भी  सुझाव  हैं  कि  खाद्यान्न

 व्यापार  का  नियंत्रण  सरकार  को  हाथों  में  ले  लेना  चहिए  ।  ऐसा  न  करके  यदि  इस

 काम  को  सामुदायिक  विकास  कार्यक्रमों  में  सम्मिलित  कर  लिया  तब
 भी

 किसान
 को

 सन्तोष  हो  सकता  है  ।  जब  हमारे  पास  यह  सब  करने  की  व्यवस्था  तो  उसका  उपयोग

 क्यों  न  किया  जाय  ।  किसान  को  अधिक  wa  बिन उपजाश्रो  के  लिए  कोई  प्रेरणा  नहीं  मिल  रही

 उसे  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिए  ।

 अब  में  दूसरे  रंग  पर  ore  हूं  ।  किसान  उत्पादन  के  लिए  सुविधायें  चाहता  हैं
 ।

 पंजाब  में
 ४८

 लाख  एकड़  भूमि  ऐसी  है  जहां  सिंचाई  सुविचारों  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है
 ।

 सिंचाई  योजनायें  कार्यान्वित  करने  के  पंजाब  सरकार  को  9"/,  करोड़  रु०  की

 ग्रा वश्य कता  हूँ  परन्तु  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  उद्देश्य  लिए  केवल
 ७७

 लाख  रु०  दिया  si

 इसलिए  निवेदन  हूँ  कि  पंजाब  सरकार  को  सिंचाई  योजनायें  कार्यान्वित  करने  के  लिए

 रुपया  दिया  जाना  चाहिए  ।  इन  योजनाओं  से  ४८  लाख  एकड़  भूमि  की  सिंचाई  होगी  श्र
 उत्पादन  बढ़ेगा  ।  पंजाब  के  मुख्य  मंत्री  का  कहना  हैँ  कि  खाद्य  उत्पादन  में  हम  ९८  करोड़

 की  हानि  उठा  रहे  हं  ।  इसका  कारण  पानी  का  प्रभाव  है  |  €८  करोड़  के  लाभ  के  लिए

 o'/,  करोड़  व्यय  न  करना  कहां  की  बुद्धिमानी  है
 ?

 ठीक  ढंग  से  सोचने  पर  हमें  इस  बात
 का

 पता  चलेगा  कि  हमें  कृषि  की  समृद्धि  की  कौर  ध्यान  देना  ही  ६९०  लाख
 एकड़  भूमि  बंजर  हँ  शौर  ६००  लाख  एकड़  भूमि  ऐसो  है  जिस  पर  यदि  सिंचाई  व्यवस्था

 हो  जाये  तो  कृषि  हो  सकती  हैं  ।  हमें  सिंचाई  का  व्यापक  कार्यक्रम  निर्धारित  करना

 चाहिए  a  इस  बात  का  प्रयत्न  करना  चाहिए  कि  कोई भी  भूमि  सिचाई  के  अयोग्य

 किसान  को  सहायता  से  हम  देश  का  उत्पादन  कौर  उसकी  उत्पादन  क्षमता  दोनों

 वृद्धि  कर  सकते हैं
 ।  कृपि  की  समृद्धि  ही  देश  के  विविध  प्रकार  के  विकास  का  आधार  है  or

 एक  शर  बात
 कुछ  दिन  ga  सिंचाई  झोर  विद्युत  मंत्री  ने  कहा  था  कि  लोग  सिंचाई

 सुविधाघरों  समुचित  रूप  में  उपयोग  नहीं  करते  ।  इसमें  भी  किसान  का  दोष  नहीं  है  ।
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 बड़ी  बड़ी  योजनाओं  को  छोड़िये  छोटी  छोटी  सिंचाई  परियोजनाओं को  सामुदायिक  विकास

 खंडों पर  क्यों  नहीं  छोड़ा  ये  विकास  खंड  किसान  को  हालत  का  सुधार  करने  के  लिये

 सब  से  न»  साधन  हैं  ।  विकास  नियुक्त  के  छटे  सम्मेलन  में  जिन  योजनाओं  को  कार्यान्वित

 का  निचय ्  यदि  उनको  सामुदायिक  विकास  खंडों  के  god  fear  जाये  तो

 भारत  खाद्यान्नों  के  सम्बन्ध  में  न  केवल  झ्रात्म-निर्भर  होगा  प्रत्युत  काफी बचत  भी  कर

 सकेगा  ।  हमारे  खाद्य  मंत्री  तो  बहुत  कुछ  कर  रहे  हें  परन्तु  वित्त  मंत्री  उन्हें  समुचित  धन

 नहीं  देते  ।  सामुदायिक  विकास  के  लिए  भी  जो  धन  स्वीकृत  है  उसमें  भी  कृषि  योजनाकारों

 के  लिए  बहुत  कम  व्यवस्था  हैँ  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  किसानों  को  उत्पादन  के  लिए
 साधन  उपलब्ध  होने  चाहिएं  ।  उन्हें किसी  प्रकार  की  सुविधायें प्राप्त  नहीं  हें  ।  केवल  कल  ही

 मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  ग्रामीण  ऋणों  के  लिए  काफी  धन  व्यवस्था की  गयी  है  ।

 यह  ऋण  व्यवस्था  सामुदायिक  विकास  खंडों  के  द्वारा  होनी  चाहिए
 ।  इस  व्यवस्था  के  लिए

 राज्य  सेवायों  के  अथवा  कराई  ए०  एस०  लोगों  को  न  लेकर  उन  लोगों  को  लेना  चाहिए

 जो  साधारण  जनता  की  भावनाओं को  जानते  हैं  ।  राजनीतिक  दलों  के  का्येकर्ताश्रों  को  भी

 यह  काम  सौंपा  जा  सकता  क्योंकि  वे  लोग  जनता  के  सम्पर्क  में  ard  हैं  ।  बैरकों
 का  मामला  भी  सामुदायिक  विकास  खंडों  को  दिया  जा  सकता  है  ।

 पंजाब  में  काफी  भूमि  व्यथ  पड़ी  है  ।  पेप्सू  की  भूमि  का  कृषि करण  gt  रहा  इस

 सम्बन्ध  में  सभी  साधन  पंजाब  सरकार  के  स्  पूरे  करने  चाहिए
 ।  भूमिहीन  लोगों  कौर  हरिजनों

 को  बेकार  पड़ी  भूमि  दी  जानी  चाहिए  ।  अनत  में  मेरा  कहना  हैं  कि  देश  की  कृषि  सम्बन्धी

 अर्थ-व्यवस्था
 की

 प्रो  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  श्र  मंत्री  महोदय  को  इस  दिशा  में  प्रत्येक

 प्रयत्न  कर  किसान  की  हालत  में  सुधार  करना  चाहिए
 ॥

 श्री  यादव  उपाध्यक्ष  यद्यपि  हमारा  भारतवर्ष  देश  एक  कृषि  प्रधान

 देश  है  परन्तु  दुःख  इस  बात  का  है  कि  हर  साल  देवा  के  किसी  न  किसी  हिस्से  में  काल  की  सी  स्थिति

 करती  है  ।  आखिर ऐसा  क्यों  है  ?  इसका  एक  ही  कारण  है  कौर  वह  है  जरूरत  से  कम

 aa  at  पैदा  होना  ।  इसको  सिलसिला  या  इसका  रिता  दो  चीज़ों  से  है  बाढ़  श्र  पानी
 न  बरसना  |  सूखे  से  इसका  सीधा  सम्बन्ध  है  ।  १०,  ११  वर्ष  की  के  बाद भी  शर

 प्रधान  मंत्री  महोदय  के  बारबार  बाढ़  सुखे  से  लड़ने  के  लिए  भ्र भि यान  करने  के  बावजूद  भी

 आज  देश  सूखे  बाढ़  दोनों  का  दकार  बन  रहा  है  ।

 भ्रमर  सभी  लोगों  को  उनकी  श्रावश्यकतानुसार  भोजन  देने  की  बात  की  जाय  तो  इस  देश
 के  खाद्य  उत्पादन  में  We  प्रतिशत  वृद्धि  करने  की  शझ्रावश्यकता  पड़ेगी ।  प्रधान  मंत्री  महोदय ने

 अपने  एक  बयान  में  कहा  कि  हिन्दुस्तान  के  लोग  यदि  दूसरे  देशों  से  उनका  मुक़ाबला  किया  जाय  तो

 वे  भ्रमण  अधिक  खर्चे  करते  हैं  ।  परन्तु  उन्होंने  तसवीर  का  जो  दूसरा  पहलू  है  उसको  छिपा  लिया  |

 अन्य  देशों  में  लोग  जगह
 प्रो  ae

 चीजों  का  भी  इस्तेमाल

 करते  इस  तरह  उनके  द्वारा  का  कम  इस्तेमाल  होता  है  परन्तु  इन  चीज़ों  का  हमारे  देश

 में  बहुत  mara है  ।  यूरोप  में  अमरीका  ate  रूस  में  प्रति  बच्चा  ore  सेर  दूध  का  औसत  पड़ता  है

 जब  कि  हमारे  देश  में  प्रति  बच्चा  आधी  दर्जन  बूंद  का  औसत  पड़ता  है  ।  यदि  प्रधान  मंत्री  की  बात

 को  मान  लिया  जाय  तो  हमें  नौन  सीरियल्स  चीज़ों  का  उत्पादन  इस  देश  में  ४००  प्रतिशत  बढ़ाना

 होगा  ।  केवल
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 फीसदी  उत्पादन  बढ़ाने  से  ही  काम  नहीं  चलने  वाला  है  बल्कि  उसके  साथ  साथ

 के  जनसमूह  की  क्रय  शाक्ति  को  बढ़ाना  लाज़िम  होगा  ।  राज  जिस  तरह  की  स्थिति  में  हम  रह  रहे

 हैं  उसमें  हम  श्रगर  अपनी  अन्न  की  समस्या  को  देखें  तो  हमें  उसके  लिए  तीन  चीज़ों  का  ध्यान  रखना

 चाहिए  ।  भोजन  की  व्यवस्था  को  हम  तीन  हिस्सों  में  बांट  सकते  एक  तो  पौष्टिक  जो



 अनुदानों  की  मांगें  ३  LEXLG

 [  श्री  यादव  |

 कि  दरार  को  अच्छी  तरह  से  रख  सके  प्रौढ़  मनुष्य  का  विकास  हो  सके  ।  दूसरा  काम  चलाऊ

 भोजन  जिसको  कि  खाकर  काम  चल  सके  कौर  तीसरा  क्षुधार्थ  भोजन  ताकि  areal  मरे  नहीं  जीता

 रहे  ।  भारतवर्ष के  प्रति  व्यक्ति  को  १४००  कैलोरीज़  ही  मिलती  है  जब  कि  पौष्टिक  भोजन

 के  लिए  २४००  कैलोरीज  की  ज़रूरत  होती  है  ।  इसके  विपरीत  यूरोपीय  देवों  में  water  ale
 देशों  में  प्रति  व्यक्ति  ३२००  कैलोरीज़ का  औसत  है  ।  हम  विदेशों  की  नक़ल  करने  में  लगे

 हुए  हैं  र  भ्र पने देश  में  पश्चिमी  देशों  की  नक़ल  करके  खाद्य  का  उत्पादन  बढ़ाना चाहते  हैं  ।  मैं

 इस  सम्बन्ध  में  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  aes  बैंक  मिशन  की  सर्वे  रिपोर्ट  की  कौर  areas  करना

 चाहता  हुं  जिसमें  उसने  कहा  है  कि  हिन्दुस्तान  खेती  की  पैदावार  को  देशी  साधनों  के  जरिये
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 परसेंट बढ़ा  सकता  है  ।  गोकि  औसत  पैदावार  हमारे  देश  की  दुनिया  के  अन्य  देशों  के  मुक़ाबले

 कम  है  परन्तु  क्रौप  कम्पीटीशन  ने  साबित  कर  दिया  है  कि  हमारे  किसान  दुनिया  के  सब  से  ज्यादा

 उत्पादन  करने  वाले  ददा  का  मुक़ाबला  कर  सकते  हैं  श्र  कम्पीटीशन  में  हिन्दुस्तान  को  जो

 इनाम  मिले  हैं  उनके  द्वारा  पता  चलता  है  कि  यदि  उचित  ate  उपयुक्त  सुविधायें  यहां  के  किसानों

 को  प्रदान  की  जायं  तो  दुनिया  के  उन  सभी  देशों  की  अपेक्षा  श्रमिक  खाद  उत्पादन  कर  सकते

 हैं  a  कृषि  उत्पादन  में  उनका  बड़ी  खूबी  से  मुक़ाबला  कर  सकते  हैं  ।  इस  सम्बन्ध में  एक

 झर  देखने  की  है  कौर  वह  यह  है  कि  जिन  लोगों  को  इस  सिलसिले  में  इनाम  मिले  हैं  उन्होंने  ७

 ही  देशी  साधनों  का  इस्तेमाल  किया  है  ।

 जहां  तक  सरकार  का  सम्बन्ध  है  कौर  उसके  द्वारा  किसानों  को  सिंचाई  शादी  की  सुविधाएं

 देने  का  रन  उसके  हिसाब  से  हमारे  मुल्क  में  भ्रमण  देशों  की  tar  सबसे  कम  सहूलियतें

 होती  हैं  ।  इसकी  ध्यान  देनें  की  जरूरत  है  |

 art  हम  पश्चिमी  देशों  की  नक़ल  इसलिए  भी  करते  हैं  क्योंकि  हमारे  हिन्दुस्तान  पूंजीवादी

 देहों  साम्यवादी  देशों  में  बड़ा  उत्तर  है  कौर  wee  यह  है  कि  उन  देशों  में  भूमि

 झ्राबादी  कम  कौर  पूंजी  ज्यादा  है  जब  कि  हमारे  देश  में  ठीक  इसके  विपरीत  है
 ।

 भूमि  कम

 आबादी  ज्यादा  है  कौर  पूंजी  भी  कम  है  ।  इसलिए  नगर  हम  उन  देशों  की  नक़ल  करते  हैं

 मिर्कनाइज्ड फ़ार्मिंग  की  कौर  इस  को  ले  जाते  हैं  तो  इस  देश  का  कल्याण  होने  वाला  नहीं  है  ।

 aa  सिंचाई  के  सवाल  को  ले  लीजिये  ।  इस  देश  में  २७  करोड़  एकड़  ज़मीन  पर  खेती  होती  है  लेकिन

 wa  तक  केवल  ४५  करोड़  एकड  ज़मीन  की  सिंचाई  का  प्रबन्ध  किया  गया  है  ।  २२  करोड़  एकड़

 ज़मीन  ऐसी  पड़ी  है  जिसके  कि  सींचने  का  कोई  माकूल  प्रबन्ध  नहीं  है  यहां  की  खेती  प्रकृति

 पर  झ्रासमान  की  कृपा  पर  निर्भर  करती  है  प्रधा  पानी  अगर  बरस  गया  तो  खेती  हो  गयी

 लेकिन  भ्रमर  पानी  नहीं  बरसा  तो  पड़  गया  |  आज़ादी  प्राप्त  हुए  दस  साल  हो  गये  ॥

 इन  दस  सालों में  ६०  लाख  एकड़  ज़मीन  के  सींचने  की  व्यवस्था की  गई  है  ।  श्रगर इस  हिसाब

 से  देखा  जाय  या  इसको  ड्योढ़ा  कर  दिया  जाय  तो  बाक़ी  जमीन  की  सिंचाई  का  इन्तज़ाम  शायद
 २००  वर्ष  में  हो  पायेगा  कौर  इन  २००  सालों  में  तब  तक  क्या  से  क्या  हो  जायगा  जैसी

 स्थिति  चल  रही  है  उसकी  कल्पना  करके  मन  में  बड़ी  चिन्ता  उत्पन्न  होती  है  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  पूरी  सावधानी  wd  fe  उसके  द्वारा  जो  छोटी  छोटी

 सिंचाई  योजनाएं  चलाई  जा  रही  हैं  कौर  कम्युनिटी  प्रोजेक्ट्स  के  ज़रिए  जो  जगह  जगह  नलकूपों  के

 लगाने  की  व्यवस्था  हो  रही  है  वह  तमाम  काम  ठीक  से  चलें  क्योंकि  इस  सदन  के  बहुत  से  माननीय

 सदस्यों  शर  बाहर  के  लोगों  की  यह  राय  है  कि  कम्युनिटी  प्रोजेक्ट्स  में  केवल  एक  समारोह  की

 दृष्टि  से
 काम

 किये  जाते  हैं  पर  बेकार  के  समारोहों  पर  काफ़ी  धन  व्यय  होता  है  ।  वहां पर  असली
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 काम  न  होकर  पेट्रोल  और  भत्तों  wife  पर  काफ़ी  रपये  खर्चे  किये  जाते  हैं  ।  सरकार

 को  इस  जोर  ध्यान  देना  चाहिए  भ्र  इसके  लिए  सक्रिय  क़दम  उठाना  चाहिए  ताकि  व्यर्थ  के  समारोहों
 पर

 रुपया  खर्च
 न

 होकर  उपयोगी  योजनाओं  पर  ख़र्चे  किया  जाय
 ।

 हमारे  देश  का  कोई  भी  भाग  ऐसा  नहीं  है  जहां  कि  wa  का  संकट  न  हो  ।  राष्ट्र संघ  में

 २२  देश  हैं  जिनमें  मेरा  खयाल  है  कि  मिस्र  को  छोड़  कर  हिन्दुस्तान  अन्न  के  मामले  में  सबसे  पीछे

 प्रदान  यह  है  कि  अधिक  wa  कैसे  उपजाया  जाय  ?  इसके  लिए  दो  ही  परेशानियां प्रकृति

 सरमायेदारी  ।  अब  प्रकृति  के  ऊपर  भरोसा  करके  हाथ  पर  हाथ  घर  कर  बैठ  जाना  यह

 के  आधुनिक  युग  में  कुछ  उचित  नहीं  जान  पड़ता  हमें  उसके  लिए  कोई  माकूल  व्यवस्था  करनी

 चाहिए  |

 दूसरी  चीज  हिन्दुस्तान  में  सरमायेदारी  का  प्रदान  है  ।  सरमायेदारी को  जब  तक  मिटाया  नहीं

 जाता  है  तब  तक  हिन्दुस्तान  के  अन्दर  बसने  वाले  किसानों  में  शर  मजदूरों  में  जिम्मेदारी  का  भाव

 नहीं  पैदा  हो  सकता  है  ।  जब  तक  किसानों  में  यह  भावना  नहीं  जागृत  होती  कि  वे  लोग  जो  मेहनत

 पाकर  उस  से  wea  नतीजा  wea  फल  निकलेगा  कौर  उस  फल  का

 उपभोग  वे  दूसरा  कोई  उन  का  शोषण  नहीं  तब  तक  यहां  पर  ज्यादा  की  उपज

 नहीं  हो  सकती  है  ।  इस  कौर  भी  ध्यान  देनें  की  जरूरत  है  ।

 क्या  हो  रहा  एक  तरफ  तो  हमारे  कांग्रेस  के  नेतागण  मंत्री  महोदय  पानी

 ard  दिन  यह  भाषण  देते  हैं  कि  लोगों  को  खर्चे  कम  करना  चाहिये  ।  कभी  तो  यहां  तक  कहा

 गया  कि  खाद्यान्न  को  कोई  राजनीतिक  wet  न  बनाया  जाय  ।  लेकिन  होता  क्या  है  ?  इस

 तरह  की  प्रपीलें  बहुत  होती  हैं  लेकिन  दूसरी  तरफ  खर्चा  बहुत  होता  है  |  नगर  हिसाब  लगाया  जाय

 तो  प्रधान  मंत्री  के  ऊपर  सरकार  का  २०,  ३०  हजार  रु०  रोज  खर्चे  होता  गवर्नरों  पर
 ४

 लाख  रु०

 सालाना  खर्चे  होता  केन्द्रीय  मंत्रियों  पर  १  लाख  रु०  सालाना  खर्चे  होता  राज्यों  के  मंत्रियों

 पर  ७०  हजार  रु०  सालाना  खं  होता  है  ।  ऐसी  ददा  में  हम  किस  तरह  किसानों  कौर  दूसरे  लोगों

 से  भ्रपीलें  कर  सकते  हैं  कि  हम  त्याग  श्र  तपस्या  करें  क्योंकि  उन  के  सामने  तो  इस  तरह  कीਂ  मिसालें

 होती
 हैं  ?

 are  तो  सरकारी  नौकरों  और  बड़े  अधिकारियों  का  हाल  यह  है  कि  जो  wa  उपजाता  है

 उस  से  तो  कहा  जाता  है  कि  शर  खाद्य  समस्या  को  लेकर  लड़ाई  की  तरह  काम  करने

 को  कहा  जाता  लेकिन  यहां  क्या  होता  है  ?  सरदार  बढ़ते  जाते  जेनरिक  बढ़ते  जाते
 रेनिस  नियुक्त  होते  जाते  लेकिन  होता  क्या  है  कि  ५००  रु०  पाने  वाला  सरकारी नौकर

 १  हजार  रु०  मासिक  का  भत्ता  AK  ५००  रु०  मासिक  का  भत्ता  बनाता  है  ।  इसलिये यदि  इस

 सिलसिले  में  कुछ  ध्यान  दिया  जाय  तभी  शायद  कुछ  हो  सकता  है  ।

 aa  आखिर  यह  समस्या  हल  कैसे  होगी  ?  हम  भी  चाहते  ष  सरकार  भी  चाहती  है  कि

 समस्या  हल  हो
 ।

 लेकिन  नगर  विदेशों  से  ही  अन्न  मंगा  कर  हिन्दुस्तान  की  आवश्यकता  को  पूरा

 किया  गया  तो  मुझे  पता  नहीं  है  कि  सरकार  कहां  तक  इस  मामले  में  सफलता  प्राप्त  कर  सकेगी  क्योंकि

 दर्शन क्या  था  ?
 सरकार  ने  तो  चारवाक  के  दर्शन  पर  ही  चल  कर  काम  करना  शुरू  किया  है  ।  चारवाक

 का

 *'य्रावज्जीवेत  सूखे  ऋणं  कृष्णा  yet

 भस्म  भू तस्य  पुनरागमन

 कजे
 कर  के  भी  मस्ती  से

 घी  भी  यही  हमारी  सरकार  कर  रही  है  ।  लेकिन  झगर

 सरकार  यह  चाहती  है
 कि

 ora  संकट
 को

 सदा
 के

 लिये  हल  किया जाय
 तो  सरकार को  चाहिये  कि



 दे  goo  झुकाना  को  माग  ३  Reus

 यादव  |]

 वह  सब  से  प्रथम  जमीन  का  बटवारा  करे  |  यह  प्रश्न  हर  जगह  उठता  है  ।  केई  माननीय  सदस्यों  ने  भी

 कहा  सरकार  भी  जगह  जगह  कहती  रहती  है  कि  जमीन  का  बंटवारा  होना  चाहिये  पर  जमीन

 इतनी  हो  तो  बट  सके  ।  इतनी  जमीन  काफी  नहीं  है  ।  इसलिये  में  यही  नहीं  कहूंगा  कि  जमीन

 का  बटवारा  में  एक  बात  माननीय  मंत्री  के  सामने  रखना  चाहूंगा  ।  आज  हिन्दुस्तान में

 १४  करोड़  एकड़  के  करीब  जमीन  परतौ  पड़ी है  जो  कि  खेती  के  लायक है  ।  बेकार  पड़ी  हुई  है  ।

 इस  के  भ्र ति रिक्त  १०  करोड़  एकड़  ऐसी  है  जिस  का  अरब  तक  कोई  वर्गीकरण  नहीं  किया

 गया |  जिस १०  करोड़  एकड़  जमीन  का  वर्गीकरण  नहीं  किया  नगर  उस  को  निकाल  दें  तो

 आज  देश  में  २७  करोड़  एकड़  जमीन  पर  खेती  होती  है  कौर  १४  करोड़  एकड़  परती पड़ी  हुई  है  ।

 इस  तरह  से  ४१  करोड़  एकड़  जमीन  देश  में  है  ।  लगभग ५  करोड़  परिवार  खेती के  सहारे हैं

 भूमिहीन मजदूर  परिवारों  कौर  ६३  लाख  भूमिहीन  किसानों के  लिये  १०  ७१  लाख  एकड़

 जमीन  चाहिये  ।  ६  एकड़  से  कम  जोत  वाले  करीब  २  करोड़  परिवारों के  लिये  ८  करोड़  एकड़  जमीन

 की  आवश्यकता  पड़ेगी  ।  इसी  प्रकार  ७  एकड़  की  निम्नतम  जोत के  लिये  १८  ६१  लाख

 एकड़  जमीन  चाहिये  ।  १४  करोड़  एकड़  के  करीब  जमीन  परती  पड़ी  हुई  है  जो  खेती  में  इस्तेमाल

 की  जा  सकती  है  ।  लगभग  ६  करोड़  एकड़  मिल  सकती  है  हम  ३०  एकड़  की  सीलिंग को  कम

 कर  के  २०  करें  ।  इस  तरह  से  लगभग  २०  करोड़  एकड़  जमीन  बच  जाती  है  ।  उस  जमीन  पर

 लंगर  बेकार  लोगों  को  बसा  दें  तो  दस  साल  के  प्रकार  हमारे  यहां  वह  चमत्कार  पैदा  हो  सकता  है
 कि

 हिन्दुस्तान  का  सारा  संकट  दूर  हो  जाय  ग्रोवर  यहां  की  बेकारी  भी  दूर  हो  जाय  ।  में  चाहता हूं  कि

 इस  तरफ  तवज्जह दी  जाय  -।

 इसी  तरह  से
 ४

 करोड़  के  करीब  खेतिहर  मजदूर  हिन्दुस्तान  में  हें  ।  उन  की  मजदूरी के

 सवाल  की  तरफ  भी  सरकार  को  ध्यान  देना  चाहिये  |  हमारे  यहां  श्रलाभकर जोतें  हैं  ।  केन्द्रीय

 सरकार  ने  कौर  कई  राज्य  सरकारों  ने  भी  माना  है  कि  ६  एकड़  के  नीचे  वाली  सभी  जोतें  प्र लाभकर

 हैं  प्रौढ़  उन  की  लगान  माफ  होनी  चाहिये  |  इस  सिलसिले  में  में  सरकार  का  ध्यान  सन्
 20.0

 म
 जो  कराची  कांग्रेस  का  अधिवेशन  हु  था  और  उसमें  उन्होंने  जो  पास  किया  था  कि

 अलाभकर  जोतों  की  लगान  माफ  होनी  उस  की  तरफ  दिलाना  चाहता  हूं  ।  उस  को  इस

 ओर  ध्यान  देना  चाहिय े।

 art  देवा  में  दामों  की  लूट  चल  रही  है  ।  जब  फसल  कटती  है  तो  अनाज  के  भाव  गिर

 जाते  हैं  श्र  जैसे  ही  किसानों  के  घर  से  निकल  छोटे  दूकानदारों के  घर  से  निकल  अनाज

 ाढ़ृतियों  श्र  पूंजीपतियों  के  यहां  पहुंच  जाता  उस  दिन  से  ही  वह  मंहगा  होना  दुरू  हो  जाता

 शी  सेर  २  प्रौढ़  ३  तक  दाम  बढ़  जाता  है  ।  इस  तरह  की  लूट  देश  में  होती  है  इन

 श्राढृतियों  शर  पूंजीपतियों के  जरिये  से  ।  सरकार  को  चाहिये  कि  वह  इस  झोर  भी  ध्यान  दे  ।

 फसल  कटने  के  बाद  उस  का  दाम  २  पैसा  सेर  तक  बढ़  जाय  तो  भी  कोई  बात  नहीं  लेकिन

 जरगर  उसका  दाम  इस  तरह  से  २  श्री  श्र  ३  आ  ०  फी  सेर  तक  बढ़  जाय  तो  यह  अन्धेर की  बात  है  |

 राज  जितनी  उपयोग  की  वस्तुयें  हैं  उन  का  मूल्य  काफ़ी  बढ़ा  |  जब  भी  इस  तरह  की  कोई

 बात
 की

 जाती  है  तो  सरकार
 की

 तरफ  से  कहा  जाता  है
 कि

 दूसरे  देशों  में
 भी

 सब  चीजों  के  दाम

 बढ़े  हुए  हैं
 ।

 लेकिन  में  श्राप  का  ध्यान  इस  कौर  ले  जाना  चाहता हूं  कि  दूसरे  देशों  चाहे

 योरोप
 हो

 या  अमरीका  नगर  दूध  के  दामों  को  देखा  जाय
 तो

 वह  कोई  ज्यादा  नहीं
 बड़े हें  ।  जो  दाम  हमारे  देश  में  हैं  वैसे  ही  दाम  वहां  वहां  fa  जो  लग्जरी  की  खोजें

 छन  के  दाम  बढ़े  ह  ।
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 उपाध्यक्ष  :  श्राप  खत्म  नहीं  करेंगे  तो  एक  आनरेबल  मेम्बर  श्री  रामजी  वर्मा

 रह  इसलिये  श्राप  को  चाहिये  कि  arg  एक  मिनट  में  खत्म  करें  ।

 श्री  यादव
 :

 में  बहुत  जल्दी  कर  रहा  हूं  ।

 तो  यहां  क्या  हो  रहा  है  ।  सन्  2eYe A Waa WAT में  प्रधान  मंत्री  महोदय ने  कहा  था  कि

 अन्न  संकट  को  हम  जल्दी  हल  कर  सकेंगे  |  उस  के  बाद  सन्  १९५३  ge  YY-UG  पाया  जब  कि

 वर्षा  के  कारण  फसल  शभ्रच्छी  हुई  काफी  पैदा  हो  गया  |  उस  समय  फसल  प्रगति  तो  हुई

 बर्षा  से  लेकिन  सारे  का  सारा  श्रेय  सरकार  लेने को  तैयार  हो  गई  कि  हम  ने  संकट  पुरी

 तरह  से  खत्म  कर  लिया  हम  इस  मसले  पर  हावी  हो  गये  फूड  सिचुएशन  हमारे  कंट्रोल  में

 श्री गई  है  ।  लेकिन  पिछले  वर्ष  कहीं  पर  पानी  ज्यादा  बरसने  से  प्र  कहीं  कम  बरसने  से  फसल

 खराब  हुई  तो  हमारे  प्रधान  मंत्री  कहते  हैं  कि  यह  कुदरत  की  बदतमीजी  है  ।  जब  पानी  बरसने  से

 अच्छा  हो  जाय  तब  यह  होता  है  कि  कांग्रेस  सरकार  के  काम  की  वजह  से  हुआ  लेकिन  wa  की

 जब  फसल  खराब हुई  प्राकृतिक  कोप  के  चूंकि  कुदरत  ने  साथ  नहीं  तो  श्री  नेहरू  कहते

 हैं  कि  यह  कुदरत  की  बदतमीजी  है  ।  अगर  अच्छा  पानी  बरसने  से  सरकार  फसल  होने  का  सारा

 श्रेय  लेने  को  तैयार  रहती  है  तो  उस  के  कम  होने  पर  भी  उस  को  को  बर्दाश्त  करने  के

 पिये  भी  उसे  तैयार  रहना  चाहिये  ।

 मंत्री  महोदय  या  इस  मंत्रालय  की  कौर  से  जो  कागजात  मिले  हैं  उन  में  रेलवे  डिपार्टमेंट

 की  बड़ी  शिकायत  की  गई  कि  ट्रान्सपोर्ट  फेसिलिटीज  नहीं  हूं  ।  सदन  में  यह  कहा  जाता  है  कि  जगह

 जगह  पर  कम्यूनिटी  प्रोजेक्ट्स  चल  रही  वहां  सामान  ले  जाना  होता  लेकिन  रेलों  की  सुविधा

 नहीं  मिलती  है  ।  अजीब  तरह  से  यहां  चर्चा  चल  रही  है  ।  कृषि  मंत्रालय  रेलवे  मंत्रालय  क्या

 कोई  अलग  अलग  चीजें  फाइनेंस  मिनिस्ट्री  अलग  चीज  है  ?  जैसे  सरकार  में  संयुक्त  जिम्मेदारी

 कोई  चीज  ही  नहीं  है  ।  अराज  कैबिनेट  की  हालत  क्या  है
 ?

 नगर  इस  को  संयुक्त
 ज्वायेंट  रिस्पांसिबिलिटी  की  दृष्टि  से  देखा  जिस  तरह  से  मंत्रिगण  बात  करते  हैं  या  माननीय

 सदस्य  बात  करते  उस  से  देखा  जाय  तो  पता  चलता  है  मानो  केरल  राज्य  की  कम्यूनिस्ट  सरकार

 सेन्ट्रल  सरकार  के  खिलाफ  कोई  कार्य  कर  रही  है  ।  यहां  इस  तरह  का  दृष्टिकोण  नजर

 है  ।  यह  जो  हालत  वह  बड़ी  ही  खतरनाक  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  में  माननीय  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हुं  कि  यदि  वे  खाद्यान्न

 की  समस्या  को  हल  करना  चाहते  हैं  तो  मैंने  जिन  चीजों  की  तरफ  ध्यान  आकर्षित  किया  है  उन

 पर  विचार  करें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  चूंकि  बहुत  कम  समय  रह  गया  इसलिये  क्या  श्री  रामजी  वर्मा

 पांच  मिनट  में  खत्म  कर  सकेंगे  ?

 श्री  रामजो  वर्मा
 :

 में  पांच  मिनट  में  नहीं  खत्म  कर  सकूंगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  ।

 tat  श्र०  प्र०  जैत  :
 मेरे

 डा०  पृ०  शी०
 देशमुख  ने  बहुत  से  ऐसे  बदने  का  उत्तर

 जो  कि  कल
 सभा

 में  उठाये
 गये

 परा
 काफी  भार  हलका  कर  दिया  है  ।  शायद माननीय

 मूत  abit  में
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 [ait  so  To

 सदस्यों  द्वारा  क्रि  गयी  सारी  बातों  का  उत्तर  देने  में  समर्थ  न  हो  सकूं  में  माननीय  सदस्यों

 को  यह  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  यदि  मुझ  से  कोई  बात  छट  जाये  तो  वे  न  समझें  कि  में  उसकी

 बात
 की

 उपेक्षा  करता  चाहता  हूं
 ।

 समय  के  अभाव  के  कारण  शायद  कुछ  बातें  छुट  परन्तु

 प्रस्तुत  सुझावों पर  समुचित  ध्यान  mara  दिया  जायेगा  |

 में  खाद्य  समस्या  के  तीन  प्रमुख  अंगों  पर  कुछ  कहना  चाहता  विमान खाद्य  समस्या

 दूसरी  अल्पकालीन  कौर  तीसरी  दीर्घकालीन  योजना  ।  वर्तमान  खाद्य  समस्या  के  सम्बन्ध

 में  में  उन  कार्यवाहियों का  उल्लेख  करूंगा  जो  हम  PEYNG-NE  के  चालू  वर्ष  में  कर  रहे  हें  ।

 कालीनਂ  योजना  से  तात्या  उन  कार्यवाहियों  से  है  जिन्हें  हम  योजना  की  शेष  अवधि  में  करेंगे ।.

 योजना  सम्बन्धी  कार्यवाही  आगामी  लम्बी  wafer  को  ध्यान  में  रखकर  कृषि  उत्पादन

 को  बढ़ाने  के  लिए  की  जायेंगी  ।

 में  केरल  के  चावलों  के  श्री  सिद्धार्थ  रे  द्वारा  परिश्रमी  बंगाल  की  खाद्य  नीति  की

 आलोचना  सम्बन्धी  प्रश्नों  को  भी  उठाना  चाहता  हूं  ।  आर  तरन्त में  उस  आलोचना के  सम्बध

 में  कुछ  कहूंगा  जो  कि  खाद्यान्न  जांच  समिति  की  सिफारिशों  को  ait  तक  कार्यान्वित  न  करने  के

 सम्बन्ध में  की  गयी  है  ।  इस  बात  पर  मेरे  मित्र  श्री  मेहता  ने  बहुत  जोर  दिया  है  ।  समय

 मिला  तो  कुछ  arg  बातों  को  भी  लेनें  की  कोशिश  करूंगा |

 श्री  अलोक  मेहता  ने  ५  भाषण  में  कहा  है  कि  विकासशील  भ्र्थेव्यवस्था  में  खाद्य  के  मामले

 में  स्वावलम्बी  होने  की  बात  कहना  भ्रामक  है  खाद्य  की  आवश्यकता  विकास  की  गति  पर

 निर्भर  है
 ।

 में  उनके  कथन  का  समर्थन  करता  हूं  ।  में  भी  यह  बात  कहूंगा  कि  विकासशील

 व्यवस्था  में  स्वावलम्बी  होना  एक  प्रलय  अ  है  विकास  की  गति  बढ़ने  के  साथ  साथ  उत्पादन

 और  मांग  के  बीच  गहरा  पैदा  हो  जायेगा  ।  इस  सम्बन्ध  में  मादल  का  कैंची  के  फलकों  वाला

 सिद्धान्त  बिल्कुल  सही  उतरता  है  विकास  की  गति  की  तीव्रता  के  साथ  मांग  कौर  पूर्ति  में

 अन्तर  बढ़ता  जायेगा  ।  स्थिर  अ्रथेव्यवस्था  में  जो  संभरण  देश  को  स्वावलम्बी  बना  सकता
 '

 है  वही

 विकासशील  श्रथेव्यवस्था  के  लिये  पर्याप्त  रहता  है  ।  यह  बात  हमारे  तथा  अरन्य  विकासशील

 देशों  की  अर्थव्यवस्था  में  जो  कुछ  भी  उससे  स्पष्ट  हो  जाती है  ।

 में  पूरे  विश्वास  के  साथ  यह  कह  सकता  हूं  कि  पिछले  वर्षों  में  हमारा  कृषि  उत्पादन  जिसमें  oer

 दालें  तथा  पटसन  कौर  गन्ने  इत्यादि  की  व्यापारिक  फसलें  शामिल  में  वृद्धि  हुई  ।

 यदि
 हम

 १६४६-५०  को  आधार  वर्ष  मानें  तो  १९५२-५३
 में

 उत्पादन  के  झांकने  १०२,  PEXR-RY
 में  Pov. 2, २,  १९५४-५५  में  82h. 8 TAT तथा  QeYE-YO FT में  १२३  हैं  ।  पिछले सात  वर्षों  में  कृषि

 उत्पादन  में  २५  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  ।

 खाद्यान्नों
 &

 उत्पादन  में  भी  वुद्धि  हुई  है  ।  लेकिन  यह  वृद्धि  नियमित रही  है  ।  खाद्यान्नों  के

 उत्पादन
 में

 भी
 यदि  हम  PEVE-Yo  को  प्रिया  वर्ष  मानें  तो  १९५१-५२  में  हमारा  उत्पादन €१  १

 १९५५-५६  में  223.4 aI ५  ग्रोवर  PEXE-KY  में  उत्पादन  P2E.g ६  था  ।  यदि हम  पिछले  कई

 वर्षों  के  झांकी  लें  तो  हमें  ज्ञात  होगा  कि  उत्पादन  निरन्तर  बढ़ता  जा  रहा  है  ।  PEYR-XG  में

 अधिकतम  उत्पादन  होने  पर  जो  लगभग  ६८७  लाख  टन  था  हमें  काफी  परेशानी हुई  कौर

 संभरण  तथा  मूल्य  दोनों  के  सम्बन्ध  में  काफी  कठिनाई  उठानी  पड़ी  ।  हमें  विदेशों  से  ३०  लाख
 टन

 खाद्यान्न  का  ATA  करना  पड़ा
 |

 इससे  मेरे  इस  कथन  का  औचित्य  सिद्ध  हो  जायेगा  कि

 विकासशील  श्रेय  व्यवस्था  में  घाटे  की  ऋण  सम्बन्धी  नीति  बजट  से
 सम्बन्धि

 त



 ३६० ३  geys  mila  कीं  मांगें

 नीतियों  के  मांग  बढ़ती  जाती  है  ।  उक्त  श्राथिक  ate  राजकोषीय  नीतियों  का  प्रभाव  खाद्य

 पर  पड़ता  है

 कीमतों  के  सम्बन्ध में  यदि  हम  वर्ष  को  प्राधा  वर्ष  मानें तो  जनवरी  १९५७

 में  कीमतें  Co  थीं  फरवरी  १९४७  में  १०० हो  गई  |  अ्रगस्त  में  कीमतें  बढ़कर  १०६  हो  गईं  तत्पश्चात्

 मूल्यों का  गिरना  प्रारम्भ  हुआ  शर  जनवरी  १९४५७ में  कीमतें  फिर  ev  रह  गई  ।  २२  मार्चे

 को  समाप्त  होने  वाले  सप्ताह में  कीमतें  CY  रह  गई  ।  इस  प्रकार  Feu  में  वर्ष  के  पिछले  भाग

 में  शौर  १६५८  के  प्रारम्भ में  कीमतें  गिर  रही हैं  ।  तथापि उक्त  gins  सभी  gat  पर  लागू  नहीं

 होते  थे  ।  उदाहरणार्थ  चावल  का  मूल्य  जो  जनवरी  १९५७  में  €३  था  वह  बढ़  कर  २३  मार्च

 १९५८  को  समाप्त  होने  वाले  सप्ताह  में  १००  हो  गया  ।  किन्तु  मकई  इत्यादि

 की  कीमतों  में  कमी  हुई  ।  लेकिन  चावल  के  मूल्यों  में  उल्लिखित  कमीਂ  नहीं  हुई  ।.

 वर्ष  re  Yoe“s  के  लिय  राज्य  सरकारों  के  भ्रनमान च्च्  के  अनुसार  उनके  उत्पादन  में  ६०  लाख

 टन  की  कमी  होगी  यह  कमी  मुख्यतः  चावल की  होगी  ।  लेकिन  हाल  में  जो  फसल  काटी  गई  उसके

 आ्राधार  पर  पुनरीक्षित  प्राक्कलन  के  अनुसार  कुल  कमी  ३५  लाख  टन  की  होगी  |  यह  कमी  बहुत

 अधिक  है  कौर  अल्पकाल  में  इसकी  oft  केवल  आयात  के  द्वारा  ही  की  जा  सकती  है  |

 चावल
 के

 झायात
 का  मुख्य स्रोत  बर्मा  है

 ।  १९५६  के  समझौते के  अनुसार  बर्मा  gays  में

 हमें  ५  लाख  टन  चावल  का  आयात  करेगा  |  लेकिन  बर्मा  में  सूखा  पड़ने  के  कारण  wa  बर्मा  जो

 पहिले  १५  लाख  से  २०  लाख  टन  चावल  प्रति  वर्ष  निर्यात  करता  के  केवल  ७.  ५  लाख  टन

 का  निर्यात  करेगा  |  इसलिय  बर्मा  की  सरकार  ने  हमें  यह  सुचना  भेजी  है  कि  वे  केवल  २.५

 टन  चावल  दे  सकेंगे  ।  इस  प्रकार  जो  राशि  बचेगी  उसका  उपयोग  wea  देशों  से  चावल

 खरीदने में  किया  जायेगा  ।  श्राद्या  है  कि  यह  कमीਂ  अन्य  देशों  से  चावल  खरीद  कर  पूरी  कर  ली

 जायेगी  लेकिन  हमें  उसके  लिये  ग्रसित  कीमत  चुकानी  पड़ेगी  ।

 यद्यपि  इस  वर्ष  बर्मा  से  mesa  कम  चावल  aa  तथापि  इस  कमी  के  प्रभाव  का

 निराकरण  इस  प्रकार  हो  जायेगा  कि  इस  वर्ष  के  प्रारम्भ  में  हमारे  पास  २,४०,०००  टन

 थे  जबकि  पिछले  वर्ष  aq  ८५,०००  टन  चावल  थे  |

 गेहूं  के  आयात  के  सम्बन्ध  में  हमारे  पास  महत्वाकांक्षी योजना  है  इस  सम्बन्ध में  श्रमिक

 कठिनाई  नहीं  है  ।  इस  वर्ष  के  पहिले  आठ  महीनों  में  हम  १७  लाख  टन  गेहूं  का  आयात

 करेंगे  |  हम  गेहूं  के  रायात  के  सम्बन्ध  में  पी०  एल०  Yoo  के  अधीन  एक  नया  समझौता

 कर  रहे  हैं  यह  गेहूं  सितम्बर  अक्टूबर से झाना प्रारम्भ हो से  आना  प्रारम्भ  हो  जायेगा  ।  उत्तर प्रदेश और  बिहार

 में  इस  समय  ५०,०००  भ्र २  लाख  टन  गेहूं  है  ।  हमें  है  कि  इस  मात्रा  से  वे  झ्रागामी  श्रभावकाल

 का  सामना  करने  में  सफल  होंगे  |  यदि वे  गेहूं  की  मांग  करेंगे  तो  भी  हम  उन्हें  उदारतापूर्वक  देने =  = में  समय  ष  |

 अब  में  विभिन्न  राज्यों  को  गेहूं  दिये  जाने  के  प्रश्न  को  लेता  हूं  ।  मध्य  प्रदेश  ate  उड़ीसा

 राज्यों  से  आराई  जानकारी  के  अनुसार  वे  अपनी  श्रावद्यकता  पुरी  कर  सकते  हैं  ।  वे  भारत

 सरकार  को  कुछ  अतिरिक्त  चावल  देने  में  भी  समर्थ  हैं  ।  आंध्र  प्रदेश  कौर  मध्य  प्रदेश  में  घेराबन्दी

 करने  के  च्  से  बम्बई  के  संभरण  का  पुराना  ale  समाप्त  हो  गया  है  कौर  उस  राज्य  कीं

 कंठिनाई  बढ़  गई  है
 ।  मने

 बम्बई  के  मुख्य  मंत्री  कौर  खाद्य  मंत्री  से  बातचीत की  है  कौर  उनकी

 आवश्यकता  का  प्र बु मान  लगाया  है  श्र  है  हम  काफी  प्रेतों  तक  उस  राज्य  की  पूरी

 करने  में  समय  होंगे  ।



 REoV  भ्रनुदानों  की  मांगें  ३  Rays

 त्०  प्र०

 बिहार  की  चावल  की  फसल  ४०  प्रतिशत खराब  हो  गई  है  ।  हम  इस  हानि  की  पूर्ति  करने में
 way  नहीं हूं  ।  इसलिये  यह  निश्चय  किया  गया  है  कि  हम  बिहार  सरकार  को  गेहूं  देंगे  जिसकी

 हमारे  पास  कोई  कमी  नहीं  है  ।  तथापि  आदिवासी  कौर  औद्योगिक  क्षेत्रो ंके  लिपे  उन्हें  कुछ  चावल

 मिलेगा  |  बंगाल  में
 ७

 लाख  टन  की  कमी  का  ग्रनुमान  है  जिसे  गेहूं  से  पूरा  किया  जायेगा ।

 उन्हें  ५  से  ६  लाख  टन  तक  गेहूं  देंगे  ।

 बंगाल को  Raut  में  हम  ने  लाख  टन  कौर  2eu9 F में  ५.७ टन  गेहूं  भेजा  है  १६५८

 मूं  भी  इतना  ही  गेहूं  भेजना  होगा  ।  हम  पश्चिम  बंगाल  को  १,  ५  लाख  टन  चावल  भेजने  की  आशा

 कहतेहैं  |  इस  प्रकार  केन्द्रीय  सरकार  से  १  ४५  लाख  टन  चावल  प्राप्त  कर  तथा  म्रन्तर्देशीय  पैदावार

 प्राप्ति  के  द्वारा  पश्चिमी  बंगाल  की  सरकार  स्थिति  का  सामना  करने  में  समर्थ  हो  सकेगी  ।

 बिहार  प्रौढ़  कश्मीर  की  मांग  भी  यथाशक्ति  चावल  भेज  कर  पूरी  की  जायेगी  ।

 हमारी  नीति  यह  है  कि  हम  आध्र  का  समस्त  अतिरिक्त  चावल  खरीद  लेंगे  ।  हमने  खरीद

 के  लिये  पर्याप्त  अच्छी  व्यवस्था  कर  ली  है  ।  तथापि  हम  अ्राध्र  की  चावल  के  मिल मालिकों

 को  चावल  अन्य  राज्यों  में  निर्वात  करने  की  अनुमति  नहीं  देंगे  क्योंकि  इससे  मुनाफाखोरी  बढ़ेगी  ।

 चावल  के  सम्बन्ध  प्रथम  पव  व्यतीत  दक्षिणी  क्षेत्र  को  दी  जायेगी  जहां  तक  मद्रास  का  सम्बन्ध  है

 तरह  करीब  करीब  स्वावलम्बी  राज्य  है  तथा  भविष्य  में  हम  मद्रास  को  केवल  गेहूं  देंगे  ।

 कुछ  दिन  ga  श्री  सिहांसन  सिंह  ने  यह  sea  ६:11  था  किं  क्या  खाद्यान्नों  का  आयात  घटा

 उस  राशि  का  उपयोग  उर्वरकों  का  aaa  करने  में  नहीं  किया  जा  सकता  है
 ?

 इसके  उत्तर
 '  के  दौरान  मेंने  कहा  था  कि  यह  जटिल  प्रदान  है  लेकिन  में  चर्चा  के  दौरान  इसका

 स्पष्टीकरण  करूंगा  |

 ag  कहा  जाता है  कि  मेरा  मंत्रालय  विदेशी  मुद्रा  व्यय  करने  के  उत्तरदायी है  ।.  वर्ष

 2eys-ye B fag aaa के  लिये  हम  ने  ११८  करोड़  की  मांग  की  है  ।  जिसमें  से  ७  करोड़  देश  कें  अन्दर
 खरीद

 से  भरायेगा  अवशेष  १११  करोड़  में  से  भी  हम  ने  केवल  ३६  करोड़  विदेशी  मुद्रा  के  रूप  में

 लिये  हैं  ।

 स्वत  पत्र  के  अनुसार  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  प्रति  wi
 ४८  करोड़  रुपये  के  खाद्यान्न

 करने का  उपबन्ध  किया  गया है  ।  पहिले  तीन  वर्षों में  हम  ने  Wr  करोड़  रुपये  लिये हैं

 aaa  योजना  में  निर्धारित  राशि  से  भी  १७  करोड़  कम  लिये  PENE-YO A में  खाद्यान्न पर  जो
 '
 विदेशी  मुद्रा  व्यय  की  गई  थी  वहू  कुल  विदेशी  मुद्रा  का ५

 प्रतिशत  से  भी  कम  था  ।  आगामी

 वर्षों  में  यह  प्रतिशत  और  भी  कम  होगा  ।

 बर्मा  के  चावल  का  मुल्य  हमें  पोंड  में  चुकाना  होता  है  |  भारत  पहिले  से  ही  बर्मा  से  चावल

 खरीदता  है  जिसके  द्वारा  बर्मा  भारत  से  तैयार  की  हुई  वस्तुएं  मंगाता  है  इसलिये  सभी  दृष्टियों
 से  यह  हमारे  हित  में  है  कि  हम  इस  व्यापार  को  जारी  रखें  ।

 खाद्यान्न  जांच  समिति  ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  बर्मा  के  साथ  दीर्घकालीन  अवधि  के  लिये

 तथा  afer  राशि  के  लिये  व्यापार  किया  जाय  ।  इस  वर्ष  बर्मा  में  सुखे  की  स्थिति  से  यद्यपि  दीर्घकालीन

 समझौता  करना  अच्छा  नहीं  होगा  तथापि  व्यापार  में  कमी  करना  भी  वांछनीय  नहीं  होगा  ।

 गेहूं  के  आयात के के  लिये
 पी०  एल०  ४८०  के

 अधीन  हमें  गेहूं  का  मूल्य  रुपयों  में  चुकाना
 पड़ेगा  ।  तथापि  oat  एक  शर्तें  यह  है  कि  हमें  पनी  सामान्य  श्राव्य कता ओं  की  पूति  पहिले  खुले

 बाजार से  करनी  चाहिये  ।  सामान्य  झावद्यकता  AXo,coo  टन  के  लगभग  थी  जिसका एक



 २  WAT,  १९५८  अ्रतदानों  की  ATT  REN

 सहायक  कार्यक्रम  के  घिन  अमेरिका  से  प्राप्त  होगा  जिसका  मूल्य  हमें  विदेशी  मुद्रा  व्यय  करनी

 होगी  |  अर्थात  पी०  एल०  ४८०  के  अधीन  खाद्यान्न  का  निर्यात  करने  के  लिये  हमें  सामान्य  waar

 कता  की  पूति  के  लिये  पोंड  या  डालर  व्यय  करने  होंगे  ।

 PYS-YE  के  प्राक्कलनों  में  पी०  एल०  CGO  के  प्रवीन  ७५  करोड़  के  खाद्यान्नों  के

 आयात  की  भी  व्यवस्था  है  ।  माननीय  सदस्यों  को  पता  है  कि  आगामी  वर्षों  में  हम  खाद्यान्नों  के

 grata  में  कमी  नहीं  कर  सकते  हैं  खाद्यान्नों  के  स्थान  पर  उर्वरक  खरीदने  का  प्लान  उत्पन्न

 नहीं  होता  है  ।  तथापि  हम  यह  प्रयत्न  करेंगे  कि  अ्रधिकाधिक  उवेरक  खरीदें  |  विदेशी

 मुद्रा  बचाने  तथा  उर्वरकों  के  पर  खाद्यान्न  के  rata  में  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है

 मैं  अल्पकालीन समस्या  को  लेता  हूं  ।  जनसंख्या की  नगरों  की  आबादी बढ़ने

 तथा  शरीक  के  फलस्वरूप  मांग  बढ़ने  के  कारण  उत्पन्न  कुल  मांग  पर  विचार  करने  के

 ्  खाद्यान्न  जांच  समिति  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंची  है  कि  आगामी  कुछ  वर्षों तक  भारत  को

 विदेशों  से  २०  से  ३०  लाख  टन  प्रतिवर्ष  अनाज  मंगाना  पड़ेगा  ।  इसके  लिये  उन्होंने पहिला

 सुझाव  यह  दिया  है  कि  बर्मा  से  चावल  के  रायात  के  लिये  एक  दीर्घकालीन  समझौता  किया

 जाये  दूसरे  पी
 ०

 एल०  ४८०  के  गेहूं  चावल  का  बड़ी  मात्रा  में  भ्र मे रिका  से
 आयात किया  जाये

 हाल  में  जो  सुखा  पड़ा  है  उसके  कारण  बर्मा  से  दीर्घकालीन  समझौता  होने  की  संभावना

 नहीं  है  ।  भ्र मे रिका  के  पास  अतिरिक्त  चावल  बहुत  कम  पी०  एल०
 Yao

 के  ग्रीन इस
 ay के  लिये  समझौता  हो  चुका है  ।  तराशा  है  हम  दीर्घकालीन  समझौता करने  में  भी  सफल  हो

 जायेंगे  तथापि  यह  बात  अमेरिका  की  इच्छा  पर  अधिक  निर्भर  करती  है  ।  खाद्यान्न  जाच

 समिति  का  एक  सुझाव  यह  है  कि  हम  खाद्यान्न  का  रक्षित  भंडार  रखें  ।  हमारे  रक्षित  भंडार  की

 स्थिति  बहुत  sweet  १-१-५७  को  हमारे  पास  २  लाख  टन  से  अ्रधिक  गेहूं  तथा  चावल

 लेकिन  पिछली  are  को  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  के  भंडार  में  2, CV%,000

 लाख  टन  खाद्यान्न  था  ।  हम  भंडार  में  खाद्यान्नों  की  राशि  बढ़ाने  का  पुरा  पुरा  प्रयत्न  करेंगे

 तथापि  देश  में  फसल  खराब  होने  तथा  wattle  बाजार  में  भी  चावल  उपलब्ध  न  होने  के

 कारण  में  चावल  की  में  वृद्धि  करने  के  सम्बन्ध में  कोई  श्राइवासन  नहीं  दे  सकता हूं

 माननीय  सदस्यों  को  क्षेत्रीय  व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  पता है  ।  वह  व्यवस्था  लाग  करने  में

 भी  हम  ने  खाद्यान्न  जांच  समिति  की  सिफारिशों  पर  शमल  किया  है  ।

 हम  नें  खाद्यान्नों  के  लाने  ats  जाने  में  भी  प्रतिबन्ध  लगाया  gare  ।  यह  भी  खाद्यान्न

 जांच  समिति  की  सिफारिशों  के  भ्रनुसार  gat  है  ।  सस्ते  अनाज  की  दुकानों  की  संख्या

 था  पहिचान  पत्र  इत्यादि  देने  में  भी  खाद्यान्न  जांच  समिति  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित

 किया  गया  है  ।  हमने  खाद्यान्न  की  बर्बादी  रोकने  तथा  चावल  खाने  वाले  क्षेत्रों  में  गेहूं  का

 प्रचार  करने  का  भी  प्रयत्न  किया  है  ।

 मैं  खाद्यान्न  की  वसूली  के  सम्बन्ध  में  भी  कुछ  दाव्द  कहना  चाहता  हूं  ।  क्योंकि  इस  सम्बन्ध

 में  समिति  ने  महत्वपूर्ण  सिफारिश  की  है  ।  भारत  सरकार  gig  ak  पंजाब  में  चावल  की

 वसूली  का
 प्रयत्न  कर  रही  है  ।  कौर  उड़ीसा  क  राज्य  सरक:र  अपना  उपयोग

 cs

 के  लिये  खाद्यान्न वसूली  करने  का
 प्रयत्न

 कर  रही  हैं  |  खाद्यान्न वसूली  की  अवस्था  इस  प्रकार है  ।
 १९४७

 में  उड़ीसा  कौर  पंजाब  में  १४८
 .  ६

 लाख  टन  चावल  की  वसूली  की  गई  इस  वर्ष
 २९  मार्च  तक

 हम
 2, 19,000

 टन  चावल  वसूल  कर  चुके  हैं  अर्थात्  कुल  मिला  कर
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 नी  so  प्र०

 ०६,०००  aa a  चावल  की  वसूली at  चुकी  है  ।  इसके  अतिरिक्त  राज्य  सरकारों  ने

 १२०,०००  टन  चावल  वसूल  किया है  |  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  के  द्वारा  कूल  CVWY,000

 वल  की  पिछले  ६  महीनों में  वसूली  की  गई  ।  मेरे  विचार  से  ae  कायें  सन्तोषजनक  ही

 gar है  ।

 इस  के  अतिरिक्त  केन्द्र  पौर  राज्य  सरकारों  ने  €६.४५  टन  मोटा  चावल  वसूल  किया  है
 और  इस  प्रकार  गत  ६  मास  या  कुछ  ales  समय  में  कुल  वसूली  ५.२०  लाख  हुई  है

 ज़ो  कि  काफी  मात्रा  में  यह  भी  कह  देना  चाहता  हूं  कि  चावल  ही  नहीं  वरन  अन्य  प्रकार
 के

 भ्र नाज  की  वसूली  भी  होती  रहेगी  ।

 जो  साधन  हम  ने  च  हैं  उन  से  अल्पकालीन  समस्याओं  को  हल  किया  जा  सकेगा  |

 वास्तविक  हल  तो  उत्पादन  बढ़ाना  है  |  दिन  हुए  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  था  कि  हमें

 विश्वास  है  कि  खाद्यान्न  जांच  समिति  ने  जो  aaa  लगाया  है  उस  की  अपेक्षा  हम  अधिक

 उत्पादन  कर  मैं  भी  उन  के  वक्तव्य  का  पत्थर  करते  हुए  कहता  हूं  कि  निश्चय  ही  हम

 अधिक  प्रिया  काम  कर  सकेंगे  ।

 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  हम  ने  जो  काम  किये  हैं  वे  तीन  श्रेणियों  के  भ्रन्तर्गत  राते  हैं

 पहले  तो  प्रशासनिक  व्यवस्था  को  संगठित  सुव्यवस्थित  दूसरे  समय  पर  ऋण  का

 प्रबन्ध  करना  कौर  संभरण  प्रौढ़  तीसरे  गलतियों  को  सुधारना  तथा  चालू  योजनाकारों

 को  तेज  करना

 जहां  तक  व्यवस्था  को  संगठित  कौर  पु  बनाने  का  सम्बन्ध  है  जनवरी  के  मध्य  में  राष्ट्रीय

 विकास  परिषद्  की  एक  बैठक  की  गई  थी  श्र  कृषि  उत्पादन  के  विषय  पर  ब्यौरेवार  चर्चा

 की  राज्यों  के  मुख्य  मंत्री  प्रौढ़  कृषि  मंत्री  उस  में  उपस्थित  थे  ।  हम  ने  कृषि  उत्पादन

 को  age  के  लिये  व्यावहारिक  योजना  बना  ली  है  ।  योजना  शझ्रायोग  ak  खाद्य  तथा  कृषि
 मंत्रालय  ने  aaa  प्रतिनिधियों  का  सामूहिक दल  भेजा  था  ।  माननीय  सदस्यों  को  विदित होगा  कि

 श्री  दशिवरामन  कई  राज्यों  में  गये  थे  ।  उन्होंने  कृषि  कार्यक्रमों  की  शभ्रसफलता  श्र

 कमियों  की  जांच  की  है  ।  त्रुटियों  को  दूर  करने  के  लिये  उन्होंने  राज्य  सरकारों  के  परामर्श
 से  एक  योजना  बनाई  है  ।  सामुदायिक  विकास  मंत्रालय  ने  सभी  राज्य  सरकारों  को  परिपत्र

 भेजें  हैं  कि  वे  कृषि  उत्पादन  को  सब  से  ग्रीक  अधिमान  दें  |

 क्या  परिजनों  से  भी  खाद्यान्न का  उत्पादन  हो  सकता ओ  ato  चे  झारी

 है
 ?

 श्री  ao  प्र०  जन
 :  परिजनों से  उत्पादन  तो  नहीं  होता  किन्तु  प्रोत्साहन  प्रेरणा  जरूर

 मिलती  है  ।  wa  इस  मंत्रालय  श्र  सामुदायिक  विकास  मंत्रालय  के  कार्यों  में  समन्वय  हेतु  एक

 सम्यक  समिति  बनाई  गई  जिस  की  एक  बैठक  भी  हुई  हम  समय  समय  पर  बैठक  कर  के
 सभी  समस्याओं पर  चर्चा  करते  मैं  परब  यह  कह  सकता  हूं  कि  हमारे  कार्यों  में  पहले  की  अपेक्षा

 अधिक  समन्वय  है  ।  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय ने  एक  विस्तार विभाग  भी  स्थापित  किया  है  जो

 राज्य  सरकारों  के  साथ  सम्पर्क  रखता  है  खोज  के  परिणामों  ak  उच्च  प्राविधिक  साधनों  को

 किसानों  तक  पहुंचाता  है  उचित  समय  पर  संभरण  का  प्रबन्ध  करता  है  कौर  मंजरी  तथा

 अंग्रेजी  में
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 आवंटन  में  देरी  कम  करने  का  प्रयत्न  करता  है  ।  मैंने  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  एक

 कार  नियुक्ति  किया  है  जो  काफी  देर  राज्यों  में  रह  कर  स्थानीय  सदस्यों  पर  चर्चा  करेगा
 और  कृषि  सम्बन्धी  विषयों  पर  उन्हें  देगा  ।  उसे  वहीं  स्थान  पर  निर्णय  करने  के  वे

 सब  afar  होंगे  जो  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  को  कुछ  विषयों  पर  उसे  योजना  आयोग

 और  वित्त  मंत्रालय  की
 मंजूरी  प्राप्त  करनी  होगी

 ।  उन  विषयों  पर  निर्णय  यहां  होगा ॥

 मैं  यह  अवद्य  स्वीकार  करता  हूं  कि  कृषि  विभागों  में  कर्मचारियों  की  कमी  है  ।  ब्रिटिश

 शासन के  दिनों  में  कृषि  विभाग  बहुत  छोटा  ati  लाड  लिनलिथगो  ने  इस  विभाग  को  सशक्त

 बनाने का  प्रयत्न  किया था  किन्तु  फिर भी  तुलनात्मक दृष्टि  से  वह  छोटा  ही  रहा  |

 हम  कृषि  ate  oa  चिकित्सा  विज्ञान  में  अधिकाधिक  स्नातकों  को  प्रशिक्षण  प्रदान  कर

 रहे  किन्तु  प्रशिक्षण प्रदान  करने  में  वर्ष  का  लम्बा  समय  लग  जाता  है  ।  मैं

 समझता  हूं  कि  जब  तक  कृषि  विभाग  के  लिये  उच्च  प्रविधि  प्राधिकारी  नहीं  मिल  जाते  इसमें

 नेतृत्व  की  कमी  रहेंगी  ।

 जहा  तक  समय  पर  कृषि  सम्बन्धी  ऋण  देने  का  सम्बन्ध  है  इस  में  seat  प्रगति  की

 गई  PEXQ—XR  में  ऋण  सहकारी  समितियों  ने  जितना  ऋण  दिया  था  वह  २५  करोड़

 रुपये  से  कम  था  इस  वर्ष  १००  करोड़  रुपया  ऋण  दिया  जा  रहा  है  कौर  ु  १४०

 करोड़  रुपया  दिया  जायेगा  |

 श्री  रंगा  :  किसानों  की  कुल  झरा वश्य कता कितनी  है  ?

 tail झ्०  प्र०  जेन  :  ७५०  करोड़  रुपया  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  योजना  के
 RRo— KN

 में  हम  मध्य-कालीन  और  दीर्घ  कालीन  ऋण  के  रूप  में  २२५  करोड़  रुपया  दे  सकेंगे

 गोदामों की  योजना  आरम्भ हो  गई  है  पौर  इस  का  बिस्तार होगा  ।  द्वितीय  योजना  में

 हम  ने  पहली  बार  बीज  बढ़ाने  के  फार्मों  की  योजना  बनाई  गई  है  ।  इस  योजना  के  ania

 प्रत्येक  सामुदायिक  खंड  में  एक  २५  एकड़  का  बीज  का  फार्म  होगा  इस  फार्म  के  साथ

 ही  एक  भंडार  भी  होगा  ।  फार्म  में  बीज  तैयार  होंगे  उन्हें  पंजीबद्ध  उत्पादकों  को  दिया  जायेगा

 जो  उन  बीजों  को  कौर  बढ़ायेंगे  शौर  इस  तरह  हमें  है  कि  सारे  सामुदायिक  विकास क्षेत्र

 को  बढ़िया बीज  दिया  जा  सकेगा  ।  प्रथम  FeUR—KY  में  प्रगति में  कुछ  ware गया

 था  ।  समाहार  wife  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कठिनाइयां  पैदा  हो  गई  केवल  ७०  प्रतिष्ठित  लक्ष्य

 था  ।  गत  वर्ष  PeXV—¥S  में  १,०००  से  अधिक  फार्मों के  लिये  मंजूरी  दी  गई  थी

 हमें  पता  लगा  है  कि  इस  ay  अच्छी  प्रगति  हुई  है  ।  लगभग
 ४

 मास  पहले  ५०  प्रतिशत से

 भ्रमित  फार्म  स्थापित  हो  चुके  हैं  श्र  इस  के  बाद  और  फार्म  स्थापित  होंगे  ।  मुझे  आशा  है

 कि  इस  वर्ष  गत  वर्ष  की  अपेक्षा  अधिक  weal  प्रगति  होगी  ।

 यह  बात  अवश्य  समन  लेनी  चाहिये  कि  फार्मों  से  बीज  प्राप्त  करने  में  तीन  वर्ष  लग

 जाते  क्योंकि  पहले  वर्ष  तो  मूलभूत  बीज  तैयार  होता  है  दूसरे  वर्ष  उस  बीज  को  बढ़ाया

 जाता  है  शौर  तीसरे  वर्ष  उसे  भ्रमित  क्षेत्र  में  फैलाया  जा  सकता  है  ak  कृषक  saa  लाभ

 उठा  सकते  हैं  ।

 मूल  vast  में
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 श्र ७  प०

 कृषि  विकास  की  योजनाओं में  मैं  सिंचाई  ast  को  सब  से  अधिक  अधिमान  देता

 यह  बहुत  चिंता  का  विषय  है  कि  बड़ी  तथा  छोटी  सिंचाई  योजनाओं  से  प्राप्त  जल  को
 उपयोग  में  नहीं  लाया  जा  सका ।  Peyg—  में  इतना  जल  प्रयोग  में  नहीं  लाया  गया  जिससे
 ४०

 लाख  एकड़  भूमि  की  सिंचाई  हो  सकती  थी  ।  योजना  आयोग  कौर  खाद्य  कृषि  मंत्रालय

 क  उत्तर  बंगाल  कौर  उड़ीसा  के  चार  राज्यों  में  बड़ी  सिचाई  योजनाओं  की  जांच

 के  लिये  एक  सोध  निरीक्षक  दल  भेजा  art

 श्री  स०  स०  बनर्जी  :  कभी  हाल  में  उत्तर  प्रदेश  के  मंत्री  ने  कहा  है  कि  विदेशी

 मुद्रा  के  अभाव  के  कारण  दोरीघाट  नहर  की  परियोजना  रुकी  पड़ी  है  ।  क्या  माननीय  मंत्री

 इस  पर  पकाश  डाला  |

 शो  ६. ह ५  प्र०  जन  :  विदेशी  मुद्रा  के  अभाव के के  कारण  कुछ  योजनायें को  हानि  पहुंच

 रही  कुछ  को  उच्च  झधिमानता  दी  गई  है  किन्तु  कुतर्को  प्रधानता  नहीं  दी  जा  सकी  ।  मे  निश्चय

 से  नहीं  कह  सकता  कि  जिस  परियोजना  का  उल़्लेख  माननीय  सदस्य  कर  रहे  है  उसे  उच्च

 मान  दिया  गया  है  अथवा  नहीं  |  यह  सब  प्रगति  are  उस  के  लिये  झ्राव्यक  विदेशी  मुद्रा  की

 राशि  पर  निर्भर  करता  मं  wi  उन  के  ea का  उत्तर  नहीं  दे  सकता  किन्तु  यदि वे  लिखें

 तो  में  प्रावश्यक  जानकारी भेज  सकता  हूं  ।

 तो  में  उन  पदाधिकारियों  के  दल  की  बात  कर  रहा  था  मझ  ara  है  कि  उनकी  जांच

 से  त्रुटियां  दूर  हो  सकेंगी  |  प्राप्त  जल  के  न  प्रयोग  होने  का  मुख्य  कारण  ag  था  कि  करो  तो

 मुख्य  नाले  नहीं  बनायें  गये  थे  कौर  कभी  छोटे  तथा  खेतों  के  नाले  तैयार  नहीं  बड़े  ताले

 बनाना  तो  बांध  बनाने  वाले  सिंचाई  विभाग  का  उत्तरदायित्व  था  ।  इन  विषयों  पर  सिंचाई

 के  इंजीनियरों  से  बातचीत  की  गई  है  ae  कुछ  मामलों  में  उन्होंने  कार्यवाही  भी  की

 उदाहरणतः  सम्बलपुर के  मामले  में  उन्होंने  कुछ  मथ्य  नाले बना  दिये  हैं  शर  उनसे  %,Vu,ooo

 एकड़  भूमि  की  सिंचाई हो  सकेगी  ।  खेतों  के  नालों  का  काम  सामुदायिक  विकास  विभाग  के  हाथ

 बड़े  नालों  भ्र  खेतों  के  नालों  के  निर्माण  ator  है  कि  प्राप्त  जल  में  से  बहुत
 अधिक  जल  को  प्रयोग  में  लाया  जा  सकेगा  श्र  उत्पादन  में  वृद्धि  होगी ।

 कृषि  उत्पादन के  कार्यक्रम में  छोटी  सिंचाई  योजनाओं का  बहुत  महत्व  है  ।  श्रीमती  रेणुका

 राय
 ने  पश्चिमी  बंगाल  की  कतिपय  योजनाओं  के  बारे  में  कुछ  प्रदान

 उठायें  थे  ।  q

 योजनायें  हमारे  पास  समय  पर  नहीं  पहुंची  ate  यह  गलती  हमारी  नहीं  थी  ।  राज्य

 सरकार ने  उन्हें  वार्षिक  योजना में  भी  विलोमी  नहीं  किया ।  तो  भी  मैं  उन  योजनाओं  पर

 विचार  करने  के  लिये  gare हूं  ।  हमें  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  से  प्रार्थना  मिली है  ae

 हम  इन  योजनाओं  के  प्रवर्तन  के  लिये  पर्याप्त  राशि  झ्रावंटित  कर  रहे  हैं  ।

 इन  छोटी  सिंचाई  योजनाओं  से  प्रम  पंचवर्षीय  योजना  में  बहुत  लाभ  gar था
 योजना  में  छोटी  सिंचाई  योजना  के  अधीन  ११२  लाख  एकड़  भाम  की  सिंचाई  करने  का

 लक्ष्य
 था  उस

 में  से  «४५  लाख  एकड़  भूमि  की  सिंचाई  होने  लगी  है  जिसका  afore  है  कि

 ८४५  प्रतिशत  लक्ष्य  की  हो  गई  है  ।  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना के  ate  छोटी  सिंचाई

 योजनाओं  द्वारा  €०  लाख  एकड़  भूमि  की  सिंचाई  करने  का  लक्ष्य  है  कौर  उस  में  से  प्रथम  दो

 वर्षों  में  ३६  लाख
 एकड़  भूमि

 की  सिंचाई  होने  लगी  है  ग्रथित  ४०  प्रतिशत  लक्ष्य  की  पूति
 हो  गई  है

 लाा  नमा  ल

 मल  wait  में



 ३  seus  दे  ok

 जिन  क्षेत्रों  में  पानी  श्रासानी  से  उपलब्ध  हो  सकता है  वहां  छोटी  सिंचाई  योजना  के  काम

 सस्ते  हैं  क्योंकि  पानी  जमा  करने के  लिये  कोई  प्रबन्ध  नहीं  करना  पड़ता  बडी  सिंचाई

 परियोजना  पर  लगभग  ३००  से  ३४०  रुपये  प्रति  एकड़ व्यय  करना  पड़ता है  जब  कि

 छोट  सिंचाई  पर  बहुत  कम  व्यय  करना  पड़ता  है  ।  मेरी  कप ६  द्वारा  एक  एकड़ की

 सिंचाई  पर  २४५०  रुपये  ay  होते  नालों  ars  का  रास्ता  बदलने  से  १००  रुपये  व्यय  होते

 हूं  और  पम्पों  are  से  १००  रुपये  से  कुछ  अधिक  व्यय  होता  है  ।  उससे  प्राप्त  किये  गये
 जल  को  प्रयोग  में  लाने  का  प्रश्न  भी  पैदा  नहीं  होता  ।  में  मनानीय  सदस्यों  को  यह  विश्वास

 दिला  सकता  हुं  कि  यदि  कोई  सरकार  west  योजनायें  तथा  ्र  छोटी  सिचाई  की

 योजनायें  भेजेगी  तो  मुझे  ara  है  कि  लिये  धन  का  प्रबन्ध  कर  दूँ  गा  |

 में  केरल  में  चावल  के  मामले  पर  कुछ  कहूंगा  ।  माननीय  सदस्य  श्री  रूसी  ने  शिका

 यत  की  है  कि  हमने  केरल  सरकार के  पक्ष  में  कोई  वक्तव्य नहीं  दिया  ।  केरल

 सरकार ने  हमें  कोई  ब्यौरा  नहीं  दिया  ।  जो  कुछ  हमें  पता  लगा  है  वह  या  तो  समाचार  पत्रों

 से  पता  लगा  है  अथवा  केरल  सरकार  के  Maral  ने  जो  अभ्यावेदन  या  शिकायतें  भेंजी  हैं

 उनसे  पता  लगा  है  ।  ये  अ्रण्यावेदन  मिलने पर  मेंने  विचार  किया कि  यदि  मैंने  केरल  सरकार

 को  लिखा  तो  वे  कुछ  गलत  धारणायें  बना  लेंगे  झर  वे  यह  समझेंगे  कि  उन्होंने  खरीद

 की है  उसका  हमारे  साथ  कोई  सम्बन्ध नहीं  है  ।  उन्होंने  स्वयं  खरीद  की  है  तर  मेरा  ऐसा

 प्रयत्न  केवल  हस्तक्षेप  होता  ।  माननीय  सदस्यों  को  विदित ही  है  कि  केरल  सरकार  ने  इस

 विषय  की  जांच  के  लिये  उच्च  न्यायालय  का  न्यायाधीश  नियुक्त  है  ।  इसलिये  इस

 सम्बन्ध  में  soar  निर्णय  अभी  नहीं  देना  चाहता  भ्र ौर  में  सभा  के  सभी  विभागों  से  सिफारिश

 करूंगा कि  वें  अभी  कोई  निर्णय  न  दें  ah  न्यायाधीश  के  निणंय  की  प्रतीक्षा  करें

 जहां तक  उन  बातों  का  सम्बन्ध  है  जो  श्री  सिद्धार्थ रे  ने  उठाई हैं  ale  जिन  के  बारे में

 सभा  में  भी  बातें  होती  रही  हें  केन्द्रीय  सरकार  की  स्थिति इस  प्रकार  है  ।  पश्चिमी  बंगाल

 सरकार  ने  दो  शअ्रधिसुचनायें  जारी  की  थी  जिनके  अधीन  दो  जिलों  के  बीच  धान  कौर

 चावल  नहीं  लाये  ले  जाये  जा  सकतें  ।  एक  दो  मामलों  में  जिलों  के  at  बना  दिये गये  हैँ  a

 अधि सुचना यें  १९४५७  में  जारी की  गई  अर  उन  का  निर्देश  हमें  नहीं  किया  गया  ।  खाद्य

 स्थिति  के  सम्बन्ध में  केन्द्रीय  सरकार की  नीति  यह  रही  है  कि  क्योंकि  weary  पण्य

 नियम  केन्द्रीय  सरकार  का  अधिनियम है  उसके  प्रवर्तन  का  उत्तरदायित्व  हमारा है  ।

 कभी  उस  झ्र घि नियम  के  उपबन्धों  को  लागू  करने  के  लिये  हम  राज्य  सरकारों  को  शभ्रधिकार

 प्रत्यायोजित करते  रहे  हैं  और  कभी  कभी  हम  स्वयं  श्रधिसूचनायें  जारी  करते  रहे  हैं  ।  जहां

 राज्य  सरकारों  ने  हमारे  द्वारा  प्रत्यायोजित  अधिकारों  के  भ्रमित  कोई  कार्यवाही  की  है  alc

 उस  कार्यवाही  का  समीपस्थ  राज्यों  पर  अथवा  केन्द्रीय  सरकार  की  नीति  पर  कोई  प्रभाव  नहीं

 पड़ा तो  हमने  उस  कार्यवाही  में  कोई  हस्तक्षेप  नहीं  किया  ।  किन्तु  राज्य  सरकार
 की  जिस  कार्यवाही  का  प्रभाव  निकटवर्ती  राज्य  पर  पड़ा  है  अथवा  केन्द्र की  मुख्य  नीति  पर  पड़ा

 है  तो  हम  भ्र पने  विचारानुसार  कार्यवाही करने  से  नहीं  झिझके  भले  ही  राज्य  सरकार  को  वह

 स्वीकार्य  हो  waar  नहीं  ।  में  इसी
 नीति  को  अपनाना  चाहता  हूं  कि  यदि  राज्य  सरकार  की

 कार्यवाही का  प्रभाव  केवल  उनके  राज्य  पर  पड़ता  हो  तो  उसमें  हस्तक्षेप  न  किया  अन्यथा

 हमें  उसमें  सुधार  करना  पड़ेगा  ।

 जनवरी  के  महीने  में  हमने  aaa  किया  कि  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  की  उक्त  दो

 अ्रधिसूचनाश्ों  का  कोई  लाभ  नहीं  gar  अर्थात  न  तो  राज्य  सरकार  समाहार  कर  सकी  है
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 नहीं  मूल्य  कम  कर  सकी  है  ।  हमने  देखा  कि  अतिरिक्त  राशि  के  क्षेत्रों  में  भी  मूल्य  म्यूजिक

 रहा  at  प्रभाव  वाले  क्षेत्रों  में  ate  भी  बढ़  गया  ।  सचिव ने  पश्चिमी  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री

 को  लिखा--में  उन  दिनों  गौहाटी  में  था--कि  जिलों  के  बीच  चावल
 के  यातायात  पर

 बन्ध  लगाने से  कोई  लाभ  नहीं  gar  सरकार  को प्रतिबन्ध  हटाने पर  विचार  करना

 चाहिये  |  गोहाटी  से  लौटते  हुए  मैँ  पश्चिमी बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  से  श्र उसे  बताया

 कि  मैं  उन  प्रतिबन्धों  को  भ्रच्छा  नहीं  वह  कुछ  कुछ  मुझ  से  सहमत  हो  गया  fax

 हमने उसके  विकल्प  में  समाहार  की  नीति  पर  बातचीत  की  हम  दोनों  ने  अ्रनुभव  किया  कि

 यदि  २५  प्रतिष्ठित  शुल्क  मिलों  द्वारा  उत्पादित  चावल  पर  लगा  दिया  जाये  यदि  मिलों

 द्वारा  समाहार  किये  गये  चावल  में  से  २५  प्रतिशत  सरकार  उचित  मूल्य  पर  ले  ले  तो  उसका

 यह  अभिप्राय  होगा  कि  हमें  उस  क्षेत्र  के  लिये  नियंत्रित  मूल्य  घोषित  करना  होगा  ।  परिश्रमी  बंगाल

 सरकार  कुल  १,४५०,०००  भ्र ौर  2,9%,000  टन  चावल  का  समाहार  करेगी  यह

 लक्ष्य था  ॥

 तब  प्रश्न  यह  पैदा  gar  कि  ae  शुल्क  आदेश  भ्र ौर  नियंत्रण  आदेश  सारे  पश्चिमी  बंगाल

 राज्य  पर  लागू  किया  जाये  अथवा  केवल  कतिपय  राज्यों  पर  लागू  किया  हमने
 किया कि  सारे  राज्य  पर  उन्हें  लागू  करने  की  आवश्यकता  नही ंहै  ।  इस  निर्णय के  wifes  तरन

 दायित्व  को  में  स्वीकार  करता  हूं
 ।

 में  यह  साहस  से  कह  सकता  हूं  कि  यदि  ऐसी  ही  परिस्थितियों

 में  मुझसे  कहा  जाये  कि
 में  उसका  आंशिक

 उत्तरदायित्व  संभालूं  अथवा  राज्य  सरकार  को  परामर्श

 देता  मं  उन्हें  यही  दूंगा  मेंने  पश्चिमी  बंगाल  को  दिया  उस  समय  पश्चिमी

 बंगाल  का  खाद्य  मंत्री  राजगीर  में  स्वास्थ्य  सुधार  के  लिये  गया  हुमा  डा०  राय  ने  मुझे

 कहा  कि  वह  इस  योजना  के  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  करने  से  पूर्व  अगस्त  खाद्य  मंत्री  से  परामर्श

 करेगा  |

 इस  प्रकार  एक  बात  स्पष्ट  हो  जाती  है  कि  यद्यपि में  wifes  उत्तरदायित्व को  स्वीकार  करता

 हूं  किन्तु  यह  निर्णय  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  का  था  क्योंकि  जब  में  बंगाल में  था  हमने

 केवल  सामान्य  बातचीत  की  थी  तौर  कोई  एक  सप्ताह  wad  डा०  राय  ने  मुझे  टेलीफोन  पर

 निर्णय  के  बारे  में  बताया  था  |  उसके  गरचा  डा०  feat  रे  दिल्ली  भराये  ।  फरवरी

 के  प्रथम  सप्ताह  में  डा
 ०

 रे  अधिसूचना  का  प्रारूप  लाये  शौर  श्री  प्र ०  Ho  सेन  विधि
 मंत्री  तथा

 वे  मुझे उस  प्रारूप  सहित  हम  सब  इस  बात  पर  सहमत हुए  कि  अन्तर-जिला  प्रतिबन्धों

 से  हानि  gee  |  हम  इस  पर  भी  सहमत  हुए  कि  २५  प्रतिश्त  शुल्क  लगाया  जाये  कौर  जहां  कहीं  यह

 शुल्क  लगाया  जाये  वहां  मूल्य  नियंत्रित  किये  जायें  ।  हम  नें  इस  सम्बन्ध  में  कोई  दृढ़  निश्चय  नहीं

 किया  कि  शुल्क  नियंत्रण  सारे  राज्य  पर  लागू  हो  अथवा  कुछ  क्षेत्रों  पर  किन्तु  हम  इस

 बात  पर  सहमत  हो  गये  fees  सारे  राज्य  पर  लगाने  की  आवश्यकता नहीं  ।  श्री  सिद्धार्थ रे
 और  श्री  ् ०  कु०  सेन  से  मेरी  इतनी  ही  बात  हुई  में  ने  सचिव  को  योजना  का  ब्यौरा
 तैयार करने  के  लिये  टेलीफोन  पर  कह  दिया  ।  उसी  दिन  उससे  oma  दिन  मेरे  मंत्रालय

 के  सचिव
 ae

 कुछ  अन्य  पदाधिकारी  श्री  सिद्धार्थ  रे  और  श्री  त्र ०  Ho  सेन  से  मिले  शौर

 उन्होंनें  योजना  का  व्यौरा  तैयार  किया
 ।

 टेलीफोन  पर  डा०  राय  ate  श्री  प्रफुल  सेन  से  भी

 कुछ  बातचीत  हुई  भ्र  यह  अन्तिम  निश्चय  किया  गया  कि  अन्तर-जिला  प्रतिबन्ध  हटा  देने

 चाहिये
 at

 cat  बंगाल  से  चावल  शर  धान  का  निर्यात  बन्द  कर  देना  मिलों

 के  उत्पादन  पर  २४५  प्रतिशत  शुल्क  लगाया जाये  तथा  शुल्क  सम्बन्धी arte  तथा  नियंत्रण

 आदेश  सात  या  जिलों  पर  लागू  किये  जायें  ।
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 श्री  fara  रे  ने  दो  प्रइन  पूछे  हूं  एक  तो  यह  कि  शुल्क  केवल  २४  प्रतिशत क्यों  लगाया

 गया  यह  बढ़ाया कयों  नहीं  उसका  उत्तर  यह  है  कि  हम  खुले  बाजार  को  ठप्प  नहीं  करना

 चाहते  जिसका
 यह

 अभिप्राय  हैकि  लोगों  को  खुले  बाजार  से  चावल  आदि  खरीदना  होगा  |

 हम  यह  चाहते  थे  कि  ara  काल  में  संभरण  के  लिये  चावल  खरीद  लें  ।  यदि  हम  बहुत  अधिक

 चावल  का  समाहार  हर्ली  तब  चावल  की  कमी  हो  जायेगी  प्रौढ़  मलय  बढ़  जायेंगे  ।  अतः  २४ प्रतिशत

 शुल्क  रखा  गया  ।  दूसरा  प्रश्न  यह  था  कि  इसे  सारे  बंगाल  पर  क्यों  लागू  नहीं  किया  गया

 और  केवल  सात  या  are  जिलों  में  ही  क्यों  लाग  किया  गया  ।  मूल्य  नियंत्रण पर  शुल्क

 सम्बन्धी  प्रदेश  एक  साथ  लाग  होने  थे  ।  ये  सात  या  we  ऐसे  हें  जिनमें  पश्चिमी
 बंगाल की  ८०  प्रतिदिन  चावल  की  मिलें  हें  प्रौर  प्री  ws  या  नौ  जिलों  में  चावल  की  मीटिंग

 की  केवल १०  या  १४  प्रतिशत  क्षमता  है  ।  चावल  की  अ्रधिकतर मिलें  उन  क्षेत्रों में  हें  जहां

 अधिक  चावल  पेदा  होता है  ।  यदि हम  अभाव के क्षेत्रों पर भी के  क्षेत्रों  पर  भी  नियंत्रण  प्रदेश  कौर  शुल्क

 रादेश  लागू  करते  तथा  चावल  का  समाहार  करते तो  मुख्य  बहुत  बढ़  जाते  कौर  वहां  के

 लोगों को  हानि  पहुंचती ।  हमने  यह  कार्यवाही  केवल  उन  क्षेत्रों  में  की  जहां  झ्र ति रिक्त

 खाद्यान्न  था  जहां  शुल्क  के  कारण  मूल्य  नहीं  बढ़ने  थे  ।

 श्रीमती  रेण  चक्रवातों  :  परिणाम यह  होता  कि  हुगली  में  समाप्त  चावल

 को  हावड़ा  लाया  जा  सकता  था  #»

 fat wo  प्र०  जन  :  गौर  वहां  क  मूल्य  कम  किये  जा  सकतें  थ े।

 श्रीमती रेण  चक्रवातों  :  किन्तु  हावडा  में  तो  मूल्य  बहुत  अधिक - है है  ।

 fat  श्र०  प्र०
 जन

 '
 तो

 भी  उसका  प्रभाव  मूल्य  घटाने के  लियें  wear  पड़ा  यह

 नीति  हमने  अपनाई  है  तथा  ऐसी  परिस्थितियों में  किसी  भी  राज्य  को  यह  परामर्श  दे

 कर मं  उसका  उत्तरदायित्व लेने  के  लिये  तयार

 एक  शौर  बात यह  है  कि  इस  समस्या  के  सारे  पहलों  पर  चर्चा के  समय  श्री  सिद्धार्थ

 रे  यहां  उपस्थित थे  ।  उन्होंने  भी  चर्चा  में  भाग  लिया था  ak  मुझे  यह  सुनकर  aga  अ्राइचय

 भ्र  खेद  डे  कि  जिसने  इस  निश्चय  करने  में  भाग  लिया  तथा  नीति  निर्माण  में  सहयोग

 दिया  वही  कहता  है  कि  यह  नीति  शैतान  की  कृति  है  ।  यदि  यह  ऐसी  कृति  है  तो  वह  इसके

 लिये  उतना  ही  उत्तरदायी  है  जितना  कि  में  ।

 रेणु  चक्रवातों  :  उन्होंने  वक्तव्य  में  कहा  है  कि  वे  मलय  अधिक  होने के  कारण

 नहीं  खरीद  सके  क्योंकि  मूल्य  नियन्त्रण  नहीं  था  ।  उनका  कहना  है  कि  सारे  बंगाल  में  मुल्य  नियंत्रण

 था

 tat प्र०  प्र०  जन  :  ऐसे  श्रपरिपक्क  व्यक्ति  को  राज्य  का  मंत्री  नहीं  बनाना  चाहिये  था  ।

 श्री ह ५  के ०  देव  )  :  एक  औचित्य  प्रशन  है  ।  क्या  हम  श्री  सिद्धार्थ  के  नाम की
 चर्चा  यहां  कर  सकते  हैं  जब  कि  वे  भ्र पने  पक्ष  की  रक्षा  करने  के  लिए  यहां  उपस्थित  नहीं  हैं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यहां  श्री  fart  र  के  नाम  पर  चर्चा  नहीं  हो  रही  है  ;  उन्होंने  कुछ

 आरोप  लगाए  थे  यह  बताया  जा  रहा है  कि  दूसरों को  भी  लपेट  लिया  है  ga  लिये  यहां उस

 नीति  के  लिए  वे  भी  उत्तरदायी हैं  ।
 Se

 fat  झंप्रेजी  में
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 श्री  नारायणनुकुट्टि  मेनन  )  मेरा  एक  औचित्य  प्रदान  है
 ।

 कल  अध्यक्ष  महोदय

 ने  कहा  था  कि  यहां  कोई  सदस्य  ऐसी  बात  नहीं  कह  सकता  जिससे  किसी  के  चरित्र  पर  भ्राक्षेप  ।

 wit  माननीयਂ  मंत्री ने  कहा  है  कि  श्री  सिद्धार्थ रे  के  जैसे  anf  व्यक्ति को  मंत्री का  पद

 नहीं  मिलना  चाहिये  था  ।  यह  उन  के  चरित्र  पर  प्राप्त  है  ।

 महोदय  :  श्री  सिद्धार्थ रे  ने  मंत्री  होते  हुए  जो  कुछ  कहा  उसकी  झ्रालोचना

 यहां  नहीं  हो  रही  वरन्  मंत्री  पद  से
 त्याग

 पत्र  देने  के  cea  उन्होंने जो  कहा है
 उसकी

 आलोचना  की  जा  रही  है  ।  जहां  तक  इस  बात  के  कहने  का  सम्बन्ध  है  कि  श्री  सिद्धार्थ रे  मंत्री  पद

 के  योग्य  नही ंथे  तो  इस  में  कोई  बात  नहीं  क्योंकि  कोई  भी  यह  कह  सकता  है  कि  कि  व्यक्ति  मुख्य
 मंत्री  बनने  के  योग्य  है  लेकिन  उसके  विपरीत  कुछ  लोग  यह  भी  कह  सकते  हैं  कि  वह  इस  पद  के  बिल्कुल
 योग्य  नहीं  है  ।  यह  कोई  आपत्ति जनक  नहीं  है  ।  हमारे  पास  समय  की  वैसे  ही  कमी  इसलिये

 हमें  धोये  से  माननीय  मंत्री  की  बात  को  सुनना  चाहिये  ।

 श्री  £:. १ हू ५  To  जैन  :  अब  इन  प्रदेश  को  लागू  करने  के  प्रशन  को  लीजिये  ।  इस  सम्बन्ध  में  मुझे
 ब्योरा  ज्ञात  नहीं  कि  किन  लोगों  को  अ्रनुज्ञापन्र  दिये  गये  थे  शादी  ।  वह  सब  राज्य  सरकार का
 दायित्व  उस  सम्बन्ध में  कुछ  sea  रखें  गयें  थे  जिनका  उत्तर  डा०  राय  ने  दिया  था  ।  डा०  राय  ने

 श्र  जांच  के  पहचान  जानकारी  देनी  थी  ।  इस  के  लिए  उन्होंने  कुछ  ऐसे  नये  प्रकार  के  अधिकार  मांगे  हैं
 जिनसे  मैं  सहमत  नहीं  किन्तु  वे  अधिकार राज्य  सरकार को  प्रत्यायोजित  किये  जा  रहे  हैं  ताकि  इस

 वाद  विवाद  में  जो  संदेह  पैदा  हो  गये  हैं  वें  दूर  हो  सकें  ।

 aa  मैं  खाद्यान्न  जांच  समिति  की  सिफारिशों को  लागू  करने  की  अंतिम  बात  को  लेता  हूं
 ।

 श्री  ware  मेहता  ने  कहा  था  कि  खाद्यान्न  के  मामले  को  राजनीति  से  अलग  रखना  चाहिये  ।  मैं  उनके

 इस  विचार  से  सहमत  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  खाद्यान्न  के  मामले  में  सभी  राज्यों  के  साथ
 समान

 व्यवहार  करना  चाहिये  भर  इसमें  राजनैतिक  दृष्टिकोण  को  नहीं  लाना  चाहिये  ।  केरल  के  साथ

 मुझे  वैसा  ही  व्यवहार  करना  चाहिये  जैसा  हम  कांग्रेसी  मंत्रिमंडल  वाले  राज्यों  के  प्रति  करते  हैं  ।  यदि

 उनका  यह  aha है  तो  मैं  इस  बात  से  भी  सहमत हूं  कि  खाद्यान्न  द्वारा
 राजनैतिक

 दलों  के

 हितों  की  सहायता  नहीं  करनी  चाहिये  ।  किन्तु  यदि  वे  समझते  हैं  कि  खाद्यान्न  सम्बन्धी  नीति  को

 सरकार की  राष्ट्रीय  भ्र  राजनैतिक  नीतियों  से  अलग  रखना  चाहिये  तो  मैं
 उनसे  सहमत

 न  हूंगा  ।  खाद्यान्न  जांच  समिति  ने  चार  सिफ़ारिशों की  हैं  sate  मूल्य  स्थिरीकरण बोर्ड  का
 खाद्यान्न  स्थिरीकरण  मंत्रणा  समिति  ate  गुप्त  वार्ता  विभाग  का  निर्माण करना  भ्र ति रिक्त

 पण्य  कौर  बाज़ार  की  स्थिति  की  जानकारी  प्राप्त  करने  की  आवश्यकता  के  बारे  में  मैं  उनसे

 सहमत  हूं  ।  हम  इन  मामलों  के  लिए  एक  संगठन  बनाने  का  विचार  कर  रहे  हैं  ।  किन्तु  उसकी  सिफारिशों

 में  मुख्य  स्थिरीकरण  बोर्ड  की  स्थापना  करना  है  ।  सिद्धांत  रूप  में  हम  इस  बात  से  सहमत  हैं  कि  उपभोक्ता

 श्र  उत्पादक  दोनों  के  लिए  उचित  मूल्यों का  प्रबन्ध  होना  चाहिये  ।  और  व्यापारिक

 फसलों  के  मूल्यों  में  तथा  कृषि  उत्पाद  शर  उपभोक्ता  वस्तुभ्नों के  मूल्यों  में  समानता  होनी  चाहिये

 किन्तु  इस  नीति  को  लागू  करने  वाले  संगठन  के  सम्बन्ध  में  ब्योरा  तैयार  करने में  बहुत  कठिनाइयां

 पैदा  हो  रही  हैं  ।  खाद्यान्न  जांच  समिति ने  मूल्य  स्थिरीकरण  ae  की  स्थापना  की  सिफारिश  करते

 हुए  कहा  है  कि  ऐसा  कार्य  क्रम  निश्चित  किया  जाये  जिसे  कभी  कभी  लागू  किया  जाए  ।  इस  समिति में

 परिधि  कारियों कौर  रक्षित  बैंक  के  एक  प्रतिनिधि  होंगे  ।  प्रतिवेदन  में  प्रो  कहा  गया  है  कि  वह
 बोर्ड  उपभोक्ता

 तथा  उत्पादक  sega  के  मूल्यों  की  भी  जांच  करेगा  ।  इस  प्रकार  की  रचना

 कृत्यों  का  उल्लेख  करने  के  पश्चात्  यह  भी  बताया  गया  है  कि  समिति  इन  कार्यों  को  किस  प्रकार

 मल  अंग्रेजी  में
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 करेगी
 ।  पृष्ठ  ae  पर  लिखा  है  कि  समय  समय  पर  विभिन्न  कारणों  के  आधार  पर

 aa  और  मूल्यों  की  समानता  के  पर  खाद्यान्न  के  मूल्य  निश्चित  किये  जाऐंगे  ।  ऐसा  करते

 हुए  खाद्यान्न के  उत्पादन  की  लागत  कृषक  के  जीवन  निर्वाह  की  लागत  कौर  खाद्यान्न तथा  व्यापारिक

 फसलों के  मूल्यो ंके  उतार  चढ़ाव  इरादी का  भी  ध्यान  रखा  जाएगा  |  इस  समय  उत्पादन की  लागत
 अथवा  किसान  की  प्राय  arte  के  बारे  में  ब्योरा  उपलब्ध  नहीं  है  कौर  ये  प्राप्त करने  में  कुछ
 समय  लग  जाएगा ।  श्री  ane  मेहता  ने  जापान  की  कौर  निर्देश  करते  हुए  कहा  था  कि  उत्पादन  की
 लागत  पता  लगाने  के  लिए  वे  meals  परिश्रम  कर  रहे  हैं  ।  किन्तु  वे  सफल  नहीं  हुए  |  हम

 दिल्ली में  कृषि  वस्तुओं  के  मूल्यों  और  खेती  की  ara  के  स्थिरीकरण  सम्बन्धी  अन्तर्राष्ट्रीय  गोष्ठी

 कर  रहे  हैं  ्र  मैंने  जापान  के  प्रतिनिधि मंडल  के  नेता  भर  कुछ  प्रतिनिधियों से  बात  चीत  की  थी  ।

 उन्होंने  मुझे  बताया  कि  प्रयोग  से  उन्हें  पता  लगा  है  कि  न  केवल  भूमि  कौर  जलवायु की  स्थिति  के
 कारण  विभिन्न  क्षेत्रों  झर  खेत  के  आकार  के  अनुसार  भी  उत्पादन  की  लागत  भिन्न  भिन्न  है  ।

 छोटे  खेतों में  जितनी  होती  है  बड़े  खेतों  में  उससे  ३००  प्रतिशत  प्रिक  होती  है  |  वस्तुतः

 उन्हें  उत्पादन  का  मूल्य  निकालने  में  बहुत  कठिनाई  हो  रही  है  जिसके  आघार पर  राष्ट्रीय  नीति  का

 निर्माण  होना  चाहिये  ।  उन  विशेषज्ञों  में  से  एक  ने  तो  यहां  तक  कहा  कि  मूल्यों  को  तदर्थ  आधार  पर

 निर्धारित करना  अच्छा  है

 खाद्यान्न  जांच  समिति  ने  जिस  प्रकार  की  समिति  की  सिफारिश  की  है  उसके  पदाधिकारियों

 को  विशेष  आंकड़ों  के  झ्राधार  पर  काम  करना  होगा  किन्तु  वे  आंकड़े  उपलब्ध नहीं  ।  दूसरा  प्रश्न  हमारे

 सामने  यह  है  कि  ate  ये  अ्रांकड़े  उपलब्ध  भी  हो  जाएं  तो  हमें  बोर्ड  स्थापित  करना  चाहिये  नहीं  ।

 यहां  मैँ  माननीय  सदस्यों  का  ध्यान  खाद्यान्न  जांच  समिति  के  सुझावों की  are  दिलाना चाहता  हूं  ।
 समिति  के  पृष्ठ  CTY  पर  कहा  है  कि  वित्त  तथा  मुद्रा  सम्बन्धी  नीतियों  का  प्रभाव  पड़ता  है  ग्र्धात ्
 घाटे  के  भ्रायव्ययक  लोगों  से  ऋण  प्राप्त  घाटे  की  व्यवस्था  तथा  विदेशी  सहायता  शादी  का

 प्रभाव  बहुत  प्रमुख  रूप  में  होता  है  ।

 प्रत  यह  पैदा  होता  है  कि  यदि  इस  प्रकार  की  सब  बातों  का  प्रभाव  मूल्यों  पर  पड़ता है

 तो  समितियों  के  पदाधिकारी  किस  प्रकार  काम  करेंगे  |  निस्संदेह  वे  वैज्ञानिक  झ्रांकड़ों  के  arse  पर

 काम  करेंगे  किन्तु  दोनों  में  परस्पर  विरोध  हो  सकता  है  ।  यदि  इस  समिति  को  मूल्य  निर्धारित  करने

 का  अन्तिम  अधिकार है  तो  wat  रूप  से  यह  समिति  सब  ग्रामीण  कौर  राष्ट्रीय  नीतियों  का

 निर्धारण  करेगी  ।  कोई  भी  लोकतन्त्रात्मक  सरकार  ये  सब  अधिकार  एक  सरकारी  समिति  को  नहीं

 दे  सकती ।

 मैं
 इस  बात  से  तो  सहमत  हूं  कि  विभिन्न  खाद्यानों  का  मूल्य  स्थिर  होना  चाहिये  श्र

 खाद्यान्न  तथा
 व्यापारिक

 फसलों  तथा  कृषि  उत्पादों  उपभोक्ता  वस्तुयें  के  बीच  मूल्य  स्थिर

 होने  चाहिये  किन्तु  यह  प्रश्न  कि  यह  व्यवस्था  कैसी  हो  हमारे  लिए  चिता  का  विषय  बना  gars

 स्थिति यह  है
 कि

 हम  मुख्य  सिद्धांत से  तो  सहमत  हैं  किन्तु  इस  उद्देश्य के  लिए  किस  प्रकार का
 संगठन

 बनाया  इसकी  भली  प्रकार  जांच  करने  की  आवश्यकता  है  ।  हम  जांच  कर  रहे  हैं प्रौर

 ज्यों  ही  हम  किसी  निष्कर्ष  पर  पहुंचे  मैं  उन
 निष्कर्षों

 को  सभा-पटल पर  रख  दूंगा  ।

 माननीय  सदस्यों
 ने  कौर  बहुत  सी  बाते  कहीं  हैं  किन्तु  मैं  पहले  ही  नियत  समय से

 अधिक ले  चुका  हूं  ।

 श्री  वासुदेव
 नायर

 )  :  मेरा  एक  प्रश्न  है  कि  अन्य  राज्यों  को  जो  चावल  साहाय्य
 दिया जा

 रहा  है  वह  केरल  को  भी  दिया  जायेगा  या  नहीं

 मल  x  में



 RELY  अ्नदानों की  मांगे  2  geyus

 fat ao  wo  जेन  :  जी  दिया  जायेगा

 श्री स०  wo  बनी  :  माननीय  मंत्री  को  सी
 ०  to  को  की  हड़ताल  के  बारे  में  भी  कुछ  कहना

 चाहिये  |

 fat  न्र ०  प्र०  जेन  :  जहां तक  सी ०  टी
 ०

 त ०
 की  हड़ताल  का  सम्बन्ध  है  उनकी  मांग  है  कि  जब

 काम  न  हो  तब  उन्हें  बाध्य  करके  ट्री  पर  नहीं  भेजना  चाहिये  |  यह  छुट्टी  उन्हें  विभागीय  तौर  पर  दी

 जाती  है  ।  हमारे  सामने  विकल्प  ही  यह  है  कि  या  तो  उन्हें  विभागीय  ट्री  पर  भेजा  जाए  अथवा  उनकी

 छंटनी  कर  दी  जाए  ।  छुट्टी  पर  भेजने  से  हम  बहुत  से  लोगों  को  रोज़गार  दे  सकते  हैं  ।  देश  भर  में  इस

 बात  की  झ्रालोचना की  गई  है  कि  पी०  zo ०  आ०की  दरें  ग्रत्यधिक  हैं  और  उन्हें  कम  करना  चाहिये  ।

 हम  कार्ये  की  लागत  से  भी  कम  दर  ले  रहे  हैं  इससे  ales  हानि  सहन  नहीं  कर  सकते  |

 हम  दोनों  में  से  एक  सुझाव  मानने  के  लिए  तैयार  हैं  ।  यदि  संघ  चाहता  है  कि  कुछ  लोगों  की  छंटनी  कर

 दी  जाए  तो  हम  तैयार हैं  ।  यदि  वे  विभागीय  छूटी  की  पद्धति  को  बनाए  रखना  चाहते  हैं  तो  हम  उसके

 लिए  भी  तैयार हैं  ।  इसके  भ्र ति रिक्त हम  ने  यह  मामला  श्रम  पदाधिकारियों  को  सौंप  दिया  है

 हम  उनका  निर्णय  मानने  के  लिए  तेयार  हैं  ।

 fal  स०  स०  बनर्ज  :  केन्द्रीय वेतन  प्रयोग  सेवा  सम्बन्धी  सारी  शर्तों  पर  विचार  कर  रहा  है

 माननीय  मंत्री  को  यह  विषय  भी  आयोग  को  सौंप  देना  चाहिये  ताकि  हड़ताल  तो  बंद  हो  जाए
 ।

 पश्रो श्र० प्र० जेन श्र०  प्री  जन  वेतन  आयोग  की  जो  भी  सिफारिश  होगी  वह  इस  संगठन  पर  भी  लागू

 होगी  ।  किन्तु  इस  बीच  में  मैं  सारी  कायें  व्यवस्था  को  अव्यवस्थित  नहीं  कर  सकता  ।

 महोदय  प्रब में  कटौती  प्रस्तावों को  मतदान  के  लिए  रखता हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  सभो  कटौती  प्रस्ताव  मतदान  के  लिए  रखे  गये  तथा  प्रस्वीकृत

 हुए  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  की  झ्रनुदानों  की  निम्न  लिखित  मांगें  मतदान

 के  लिये  रखी  ग  ं  तथा  स्वीकृत  हुईं  ।

 ऋण

 माग  सख्या  राशि

 SS  TD

 )
 ्र  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  9, 82,000

 है हैं  वन  र,३४,९६०७,०७००

 Ce  कृषि  a9 ! cS  VY,000

 SY  wafara  पशु-चिकित्सा  सेवायें  १,३१५,६०,०००

 ह. क  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  के  विविध  विभाग  तथा  aren
 व्यय  22% 4,196,0 °°

 वनों  पर  पूंजी व्यय ges  92,900

 eas  खाद्यान्नों का  क्रय  .
 $ ३,०००

 १२०
 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  का  area  पूंजी  २७,६ १,  २०,०००

 nc

 wast  में
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 ठीक  विकास  मंत्रालय

 महोदय
 :

 sa  सभा  सामुदायिक  विकास  मंत्रालय  की  प्रनुदानों  की  मांग

 संख्या ६,  ७  श्र  १०७  पर  चर्चा  श्रारम्भ  करेगी  ।  इसके  लिये  ५  घंटे  नियत  किये  गये  हैं  ।  जो

 नीय  सदस्य  at  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करना  चाहते  वे  १५  मिनट के  अन्दर  उन  प्रस्तावों की

 संख्या  सभा  पटल  पर  दे  दें  ।

 वर्ष  १९  AG-VE  के  सामदायिक  विकास  मंत्रालय की  श्रनदानों  की  निम्न  मांगें  प्रस्तुत

 को  गईं

 मांग  शीर्षक  राशि

 et ne  te  et  a  ad  NS  SE  लमऋ  EY  AAS  oD  PD  SRD  ASAP  AD,

 Ro

 ६.  सामुदायिक  विकास  मंत्रालय  २०,१६,०००

 ७.  सामुदायिक  विकास  परियोजनाओं  तथा  राष्ट्रीय  विस्तार  १२,०  ०००

 ow  सामुदायिक  विकास मंत्रालय का  पंजी  व्यय  e  RFR,  8,000

 re

 fat  तंगामणि  (  मदुरै  )
 में  केवल  कटौती  प्रस्ताव  संख्या  €  ३३,  €४१  AIT  CY

 के  सम्बन्ध में  ही  कहुंगा

 सामुदायिक  विकास  मंत्रालय  इस  लगभग  २२  करोड़  रुपये  व्यय  करेगा  ।  साम  कायिक

 खण्डों  ने  पिछले  दो  वर्षों  में  कई  गोष्ठियां  प्रायोजित  की  हैं  ।  पिछले  at  सामुदायिक विकास  wera

 दल  का  एक  ग्रत्यन्त  ही  महत्वपूर्ण  प्रतिवेदन  प्रकाशित  gar  है  ।  सलाहकार  समिति  की  बैठकों  में

 उस  प्रतिवेदन  पर  चर्चा  हो  चकी  है  ।  सभा-पटल  उसके  सम्बन्ध  जो  एक  विवरण  रखा  गया  है

 उसमें  बताया  गया  है  कि  स्थायी  समिति  ने  ज़िलों  में  प्रशासकीय  ढांचे  को  लोकतांत्रिक बनाने  के

 उद्देश्य की  पुष्टि  की  है  ।  इस  अध्ययन  दल  का  सब  से  मुख्य  प्रस्ताव  है  लोकतांत्रिक  विकेन्द्रीकरण

 के  लिये  ।  इस  भ्रध्ययन  दल  ने  उन  कई  का  अध्ययन  किया  है  जिन  पर  इस  सभा  के  सदस्य

 ऐसे  से  सोचते  रहे हैं  |  उस  भ्रध्ययन दल  ने  स्पष्ट  कहा  है  कि  सामुदायिक विकास  ate  राष्ट्रीय  विस्तार

 सेवा  खण्डों  की  सबसे  बड़ी  सफलता  यही  है  कि  वह  जनता  को  प्रेरित  नहीं  कर  सके  हैं  ।  और

 आरम्भ
 से  यही  उनका  उद्देश्य था  |  अध्ययन  दल  ने  बताया  है  कि  इस  कमी  को  लोकतांत्रिक

 करण  की  प्रशासकीय  व्यवस्था  स्थापित  करके  ही  दूर  किया  जा  सकता  है  ।  उसने  लोकतांत्रिक

 विकेन्द्रीकरण  की  व्याख्या  यों  की  है  कि  जनता  द्वारा  चुनी  हुई  गांव  पंचायतों  को  ही  उनके  क्षेत्र  विशेष

 के  विकास  ate  प्रशासन  का  कार्य  सौंप  दिया  जाये  ।  सामुदायिक  विकास  भा  वास्तविक  बन  सकता

 जब  जनता  उसकी  समस्याओं  को  समझे  स्थानीय  प्रशासन  के  प्रति  सतर्क  बनी  रहे  |

 प्रयत्न  दल  के  इस  प्रतिवेदन  पर  लगभग  सभी  स्तरों  पर  चर्चा  की  गई  है  ।  हमारे  देश

 के  प्रमुख  व्यक्तियों  ने  भी  इस  विषय  पर  कई  पत्रिकाओं  में  लेख  लिखे  हैं  ।  केरल  के  मुख्य  मंत्री  श्री
 नम्बूदरीपाद  ने  लेख  में  प्रश्न  पूछा है  कि  क्या  लोकतांत्रिक  विकेन्द्रीकरण  करके  हम

 मूल  अग्रजा



 REME  भ्रनुदानों  की  मांगें  2  १९५८

 [att

 अभीष्ट  उद्देश्य  को  पूरा  कर  सकेंगे  ?  इसमें  कुछ  त्रुटियां  भी  हैं  ।  लोकतांत्रिक  ढंग  की  सरकार  में

 होता  यह  है  कि  मंत्रालय  तो  मोटे  तौर  पर  एक  नीति  निरूपित  कर  देता  पर  उसे  कार्यान्वित

 करने  का  भार  नौकरशाही  व्यवस्था  पर  रहता  है  ।  जब  तक  इस  नौकरशाही  व्यवस्था में  कोई  सुधार

 नहीं  किया  तब  तक  विकेन्द्रीकरण  सफल  नहीं  हो  सकता  ।  इस  व्यवस्था में  सदा ही  मानवीय

 तत्वों की  कौर  उचित  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  ।  होता  यह  है  कि  मंत्री  या  राज्य  का  प्रधान  जिस  क्षेत्र

 या  जाति  का  होता  उसके  विभाग  में  उसी  क्षेत्र  या  जाति  के  लोगों  की  भरमार  हो  जाती है  ।

 व्यक्ति  दलगत  या  जातिगत  विचारों  से  ऊपर  नहीं  उठ  पाता  ।

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  माननीय  सदस्य  लिये  कह  रहे  हैं  या  किसी

 दूसरे के  लिये  ?

 श्री  तंगासणि
 :

 मं  सभी  के  लिये  कह  रहा  हूं  ।  हो  सकता  है  कि  माननीय  मंत्री  का  ग्रनुभव

 दूसरा  हो  ।  निचले  स्तरों  पर  भी  इस  प्रकार  बातें  हो  सकती हैं  ।  इसीलिये  में  कहता हूं  कि  नौकरशाही

 की  स्थायी  व्यवस्था  पर  भी  लोकतांत्रिक  नियंत्रण  रहना  चाहिये  ।  खण्ड  विकास  अधिकारी  ौर

 विकास  आयुक्त  के  काम  की  जांच  जनता  की  चुनी  हुई  पंचायतों  द्वारा  की  जानी  चाहिये
 ।  सभी

 अ्रधिकारियों  के  काम  की  जांच  सम्बन्धित  क्षेत्र  की  जनता  के  प्रतिनिधियों  को  करनी  चाहिये
 ।  तभी

 इस  दिशा  में  कोई  प्रगति  की  जा  सकेगी  ।

 प्रतिवेदन  में  सिफारिश  की  गई  है  कि  खण्ड  सलाहकार  समितियों  में  गैर-सरकारी  व्यक्ति

 भी  सम्मिलित  किये  जाने  चाहिये  ।  र  सभापति  तथा  उपसभापति  तो  गैर-सरकारी  व्यक्ति  ही  बनाये

 जानें  चाहिये  ।  ort  कितनी  खण्ड  सलाहकार  समितियों  में  गैर  सरकारी  व्यक्ति  लिये  गये  इसके

 लिये  जरूरी  है  कि  खण्ड  विकास  अधिकारियों  के  दृष्टिकोण  में  भी  परिवर्तन  हो  ।

 इसीलिये  मेंने  अपने  कठौती  प्रस्तावों  में  सामाजिक  शिक्षा  अधिकारियों  के  लिये  प्रशिक्षण

 योजना  के  क्षेत्र  की  परिभाषा  की  भ्रावश्यकता  बताई  है  |

 खण्ड  विकास  अधिकारियों  के  प्रशिक्षण  के  लिये  अभी  चार  केन्द्र  बने  हुए  हैं  सामाजिक

 शिक्षा  अधिकारियों के  प्रशिक्षण  के  लिये  १३  केन्द्र हैं  ।  हमें  नहीं  मालूम  कि  उन्हें  किस  प्रकार  का

 प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  ।  क्या  हम  उन्हें  नये  प्रकार  का  प्रशिक्षण  दे  रहे  हैं  ?  हमें  उन्हें  ऐसा  प्रशिक्षण

 देना  चाहिये  जिससे  कि  वे  नौकरशाही  की  इस  परिपाटी  को  तोड़  सकें  ।

 सामुदायिक  विकास  मंत्रालय  को  कभी  भी  अपनी  सफलताओं  को  अतिरंजित  करके  नहीं  बताना

 चाहिय े|

 मुझे  १९५७ में  एक  तारांकित  प्रशन  के  उत्तर  में  बताया  गया  था  कि  तब  y,ooo que fanre खण्ड  विकास

 भ्र धि कारियों  का  प्रशिक्षण  हो  रहा  था  ।  इसी  प्रकार  कौर  भी  ल  बताये  गये  थे  ।  लेकिन  अरब

 प्रतिवेदन  में  बताया  गया  है  कि  १९५८ के  अन्त  तक  कुल  १,८  ११  खण्ड  विकास  अधिकारियों

 का  प्रशिक्षण  हुआ  है
 ।

 इसी  प्रकार  अरन्य  आंकड़े  भी  बहुत  कम  इनमें  से  कोई  एक
 तो

 गलत  होगा

 ही
 ।
 मंत्रालय

 को
 इतनी  जल्दबाजी  नहीं  करनी  चाहिये  ।

 कोयम्बटूर  में  एक  बड़ी  महत्वपूर्ण  गोष्ठी  हुई  थी  ।  उसमें  देहातों  में  मकान-निर्माण कौर

 देहाती  उधार
 की

 सुविधाओं  पर  काफी  चर्चा  की  गई  थी  ।  उस  गोष्ठी  में  हमें  बताया  गया  था  कि
 अगले दस  वर्षों  में  ५३३

 गांवों  का  पुननिर्माण  किया  जायेगा  या  वहां  के  मकानों  को  नये  नमूने  पर

 मिल  wast  में
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 बनाया  जायेगा  ।  लेकिन  प्रतिवेदन  में  बताया  गया  है  कि  कभी  तक  देहाती  मकानों  के  निर्माण  की

 कुल  १००  योजनायें  आ  रम्भ  हुई  हैं  ।  राज्य  सरकारों  को  शिकायत  यह  है  कि  जब  तक  योजना  अन्तिम

 रूप  में  केन्द्र  के  पास  नहीं  भेज  दी  जाती  तब  तक  उनको  पेशगी  धन  नहीं  दिया  जाता  ।  मंत्रालय

 सभा  के  सामने
 वस्तु-स्थिति

 ही  पेश  करनी  अतिरंजना  नहीं  करनी  चाहिये  ।

 ग्राम  दान  आरम्भ  होने  से  यह  हो  रहा  है  खण्ड  विकास  अधिकारी  ग्राम दान  के  ही

 में  लगे  रहते  हैं  ।  वे  ग्राम दान  भ्रमणकारी  बनते  जा  रहे  हैं  ।

 होता  यह  है  कि  ave  विकास  अधिकारी  ग्राम दान  कार्यकर्ताओं  के  साथ  ग्रामीण  जनता  के ट

 पास  जा  कर  कहते  हैँ  कि  यदि  वे  ग्रामदान  आन्दोलन  में  शामिल  हो  जायेंगे  तो  उनके  सारे

 ऋण  माफ़  कर  दिये  जायेंगे  |  ग्राम दान  भ्रान्दोलन  को  बढ़ाने  का  यह  तरीक़ा  उचित  नहीं  है  ।

 म॑  नहीं  जानता  कि  कितने  राज्य  केन्द्र  के  निदेशों  के  aq  चल  रहे  हैं  ।  में  चाहता  हूं  कि
 वार्षिक  प्रतिवेदनों  में  हमें  यह  भी  बताया  जाना  चाहिये  ।  हमें  बताया  जाना  चाहियें  कि  कितने  राज्यों

 में  वास्तव  में  खण्डों  का  विकास  gar  है  ।  हमें  इस  क्षेत्र  में  राज्यों  की  प्रगति  से  भी  wart  कराया

 जाना  चाहिये  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मद्रास  प्राक्कलन  समिति  ने  कहा  है  कि  at  तक  सामुदायिक  विकास  ast

 के  लिये  अ्रनुकूल  स्थान  ही  चूने  गये  हैं  झ्र  श्री  सामाजिक  कौर  अन्य  दृष्टियों  से  पिछड़े  हुए

 अन्य  क्षेत्रों  की  समस्याओं  का  हल  करने  का  प्रयास  किया  जाना  चाहियें  ।  प्रत्येक  राज्य  में  ऐसे  पिछड़े

 हुए  क्षेत्र  मौजूद  हैं  ।  उन  स्थानों  से  हमें  केवल  हाथ  से  काम  करने  वाले  श्रमिक  ही  मिल  सकते  हैं  ,  जिसे

 हमें  धन  से  बदलना  चाहिये  ।  इसीलिये  प्रावकलन  समिति  ने  उन  क्षेत्रों  के  लिये  विकास  ate  स्थापित

 करने  की  सिफारिश  की  है  ।  पहले  मद्रास  रायलसीमा  के  लिये  ऐसा  एक  विकास  बोलें  बनाया  गया  था  b

 प्राक्कलन  समिति  ने  यह  भी  सिफारिश  की  है  कि  cat  रूप  से  एक  मूल्यांकन  समिति
 भी

 बनाई  जानी  चाहिये  जो  इन  क्षत्रों  पर  किये  जाने  वाले  व्यय  का  व्यवस्थित  ढंग  से  मूल्यांकन  करे  ।

 ने  यह  भी  सिफारिश  की  है  कि  ऋण  साख  वाले  कार्यों  के  लिये  ही  दिये  जाने  चाहिये  ।  होता यह  है

 कि  हम  साख  वालें  व्यक्तियों  को  ही  ऋण  देते  हैं  ate  जिनको  ऋण  की  वाकई  ज़रूरत  होती

 उन्हें  नहीं  मिल  पाता  ।  इसलिये  साख  वालें  कार्यों  कौर  साख  वाले  व्यक्तियों  में  विभेद  करना

 दशक  हो  गया  है  ।  q

 मेरे  एक  कटौती  प्रस्ताव  मे  इसकी  आवश्यकता  भी  बताई  गई  है  कि  गांव  के  स्तर  के

 patel  में  प्रादेशिक  भाषा  के  आधार  पर  पुरस्कार-प्रतियोगिताओं  ay  आयोजन  करना

 चाहिये  ।

 प्राविधिक  सहयोग  प्रयास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  विभिन्न  राज्यों  को  RRR  करोड़  रुपये

 किये  गये  हैं
 ।

 में  जानना  चाहता  हूं  कि  विभिन्न  राज्यों  को  किस  आधार  पर
 किया

 जाता  राज्यों  की  जनसंख्या  के  ग्रा घार  पर  या  उनकी  श्रावश्यकताओओं  के  अनुसार  ?

 मेंने  अपने  कटौती  प्रस्ताव संख्या  ९३३  में  इस  बात  की  कौर  ध्यान  गाकर्षिः  किया  है  कि

 राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा
 खण्डों  की  तुलना  सामुदायिक  विकास  के  लिये  कम  झ्रनुदानों

 और
 ऋणों

 की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  इस  वर्ष  यह  राशि  २२  लाख  रुपये  कम  क्यों  कर  दी  गई  है  ?

 fat  रघुवीर  सहाय  मेहता  समिति  ने  सामुदायिक  विकास  के  विषय  पर  एक

 बड़ा  ही  wear  प्रतिवेदन  पेशा  किया  है
 |

 एएए
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 रेण  चक्रवर्ती  पीठासीन  हुई

 [ay  रघबीर

 मेहता  समिति  ने  उन  सभी  आलोचनाओं  के  सम्बन्ध  में  कहा  है  जो  पिछले  वर्षों

 सामुदायिक  विकास  विभाग  के  बारे  में  की  गई  हैं  ।  इस  मंत्रालय  की  सबसे  बड़ी  आलोचना  तो  यह
 की  गई  थी  कि  सामुदायिक  विकास  विभाग  को  सरकार  द्वारा  प्रवर्धित  विभाग  की  भांति  ही  संचालित

 किया जा  रहा  है  ;  यह  भी  कि  इस  पर  जितना  व्यय  किया  जाता  है  उतना  फल  नहीं  निकलता

 सभी  कटौती  प्रस्ताव  अधिकांशतया  इसी  झ्रालोचना  की  दृष्टि  से  किये  गये  हूँ  ।  मेहता  समिति

 के  इन  सारी  बुराइयों  को  दूर  करने  के  लिये  ही  लोकतांत्रिक  विकेन्द्रीकरण  का  सुझाव  दिया  है  ।

 में  समझता  हुं  कि  लोकतांत्रिक  विकेन्द्रीकरण  करके  ही  हम  जनता  का  सहयोग  प्राप्त  कर

 सकते  है  ।  झर  उनमें  उत्साह  पदा  कर  सकते  हें  ।  हमें  इस  प्रस्ताव  पर  बड़ी  गम्भीरता  से  विचार

 करना  चाहिये  |

 इस  समिति ने  तीन  स्तरों पर  शक्तियों  का  लोकतांत्रिक  विकेन्द्रीकरण  करने  का  सुझाव  रखा
 >
 2  ;  गांव  के  स्तर  खण्ड  के  स्तर  पर  कौर  जिले  के  स्तर  पर  ।  गांवों  की  चुनी  हुई  पंचायतों को

 गांव  के  विकास  के  लिये  कुछ  कर  लगाने  की  शक्ति  प्रदान  की  जानी  चाहिये  ।  फिर  एक  खण्ड  के

 सभी  पंचों  को  पुरे  खण्ड  के  लिये  एक  पंचायत  समिति  चुननीं  चाहिये  जिसमें  भ्रनुसूचित

 जातियों  और  पिछड़ी  हुई  प्राचीन  जातियों  के  प्रतिनिधि  भी  रहने  चाहिये  ।  इसके  ज़िला  परिषद

 में  विधान  परिषद्  के  संसद्  सदस्य  अर  सभी  पंचायत  समितियों  के  सभापति  रहने  चाहिये  ।

 उसका  सभापति  जिला  मैजिस्ट्रेट  रहना  चाहिये  ।

 इनमें  सबसे  अधिक  महत्वपूर्ण  पंचायत  समिति  ही  है  ।

 अब  प्रदान  यह  उठता  है  कि  क्या  ये  सिफारिशें  ज्यों  की  त्यों  स्वीकार  कर  लेनी

 इनमें  कुछ  रूपभेद  किया  जाना  चाहिये  ।  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  गांव  पंचायत  कौर  पंचायत  समिति

 दोनों  ही  के  सभापति  चुने  हुए  या  नामजद  किये  हुए  होने  निर्वाचित नहीं  होने  चाहिये
 ।  यह

 इसलिये  कि  हम  कभी  तक  गांवों  में  ऐसा  वातावरण  तयार  नहीं  कर  सके  हैँ  कि  वे  सही  भ्रामक  को  ही

 सभापति चुन  सकें
 ।

 इन  निकायों  को  बड़ी  व्यापक  शक्तियां  दी  जा  रही  हैं  ।

 इसलिये  यदि  इन  निकायों  के  सभापति  निर्वाचित  तो  उनके  संचालन में  बड़ी  बाधायें

 पड़ेगी  ।  गांवों  की  विंमान  परिस्थिति  में  उनका  निर्वाचन  जाति  या  गांवों  की  दल  बन्दी  के  प्राकार

 पर  ही  होगा  ।  सभापति  कोई  ऐसा  व्यक्ति  होना  जो  अधिकारियों के  साथ  बैठ  कर  कार्य  कर

 सक |

 हमने  उत्तर  प्रदेश  में  इसका  परीक्षण  करके  देखा  है  ।  योग्य  सभापतियों  प्रौढ़  सरकारी

 कारियों के  सहयोग  से  ही  इन  निकायों  का  काम  सुचारु  रूप  से  चलाया  जा  सकता  है  |

 मेहता  समिति  की  महत्वपूर्ण  सिफारिशों  पर  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  ौर  स्थायी
 समिति

 ने

 विचार  किया  है  ।  लेकिन  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्  ने  एक  बड़ा  विचित्र  रवैया  अख्तियार  किया है  |

 उसने  लोकतांत्रिक  विकेन्द्रीकरण  की  सिफारि दया  को  तो  स्वीकार  कर  लिया  लेकिन

 उसकी कार्यान्विति राज्य  सरकारों  पर  छोड़  दी  है
 ।

 यह  उचित नहीं  क्योंकि  सभी  राज्य  सरकारें

 इसके बारे में राष्टी  समान

 से

 गरम  नहींहै

 ।  एक  उसे  कार्यान्वित  तो  दूसरी  स्थगित  कर  देगी ।

 गय  विकास  परिषद्  को  इस  मामले  में  भी  वही  दृढ़ता  दिखानी  चाहिये  थी  जो  उसने

 अन्य  मामलों  के  सम्बन्ध  में  दिखाई  है Iaq4IQ  द्
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 में  चाहता  हुं  कि  मेहता  समिति  की  सिफारिशों  को  यथाशीघ्र  सभी  राज्यों में  कार्यान्वित  किया

 जाये  |

 खाद्य  समस्या  के  सम्बन्ध  में  भी  यदि  सभी  राज्यों  ने  समान  रूप  से  अविलंबनीयता दिखाई

 तो  इसका  हल  बड़ी  भ्रासानी  से  बहुत  पहले  ही  हो  सकता  है  |

 इसी  प्रकार  सामुदायिक  विकास  के  सम्बन्ध  में  भी  सभी  राज्य  इन  सिफारिशों  को  समान

 महत्व  नहीं  दे  रहे
 ह  ।  मेहता  समिति  की  एक  सिफारिश  यह  भी  है  कि  सामुदायिक  विकास  के  लिये

 राज्यों  में  अलग  से  एक  मंत्री  नियुक्त  किया  जाना  चाहिये  |  यह  आवश्यक  है  ।  मुख्य  मंत्री  के  पास

 इतना  समय  नहीं  रहता
 कि

 वह  सामुदायिक  विकास  विभाग
 की  भी

 देखभाल  कर  सके
 ।  कई

 राज्यों
 ने  इस  सिफारिश  के  प्रति  उचित  उत्साह  नहीं  दिखाया  है  ॥

 हमें  राज्य  सरकारों  से  बार-बार  कहते  रहना  चाहिये  कि  इन
 सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करना

 बहुत  ज़रूरी  है  ।

 राज्य  मंत्रालयों  ने  खाद्य  समस्या  के  प्रति  भी  उचित  जागरूकता  नहीं  दिखाई  है  ।  सामुदायिक

 विकास  खण्डों  को  खाद्य  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  का  विशेष  प्रयास  करना  चाहिये  |  उनके पास  इसके

 लिये  सभी  सुविधायें  भी  है  ।  हाल  राष्ट्रपति  के  एक  श्रादेश  द्वारा  सभी  गांव  पंचायतों  को

 कायिक  विकास  विभाग  के  setts  कर  दिया  गया  है  ।  लेकिन  जब  तक  राज्यों  में  सामुदायिक  वि

 के  लिये  cet  से  मंत्री  नियुक्त  नहीं  किये  जाते  तब  तक  गांव  पंचायतों  की  ददा  कौर  उनके  कार्य  में

 भी  सुधार  नहीं  हो  सकेगा  ।

 हमें  अपने  सभी  कार्यकर्ता ग्र ों  को  उचित  प्रशिक्षण  देना  चाहिये  |  में  तो  चाहता  हूं  कि  विधान

 परिषद्  के  सदस्यों  ate  संसद्-सदस्यों  का  भी  प्रशिक्षण  *किया  जाना  चाहिये  |  उन्हें  भी  गोष्ठियों  में

 जाना  चाहिये  ।  शर  सम्बन्धित  भअ्रधिकारियों  के  सम्पर्क  में  ara  चाहिये  |

 हमें  इस  भारी  काय  को  पुरा  करने  के  लिये  केन्द्र  में  सामदायिक  विकास  मंत्रालय  को  alas
 afer  प्रदान  करनी  चाहिये  |

 केन्द्रीय  मंत्रालय  का  कार्य  केवल  राज्यों  को  परामर्श  देना  नहीं  रहना  चाहिये  ।  कभी  तक

 दायिक  विकास  मंत्रालय  के  अधीन  जितने  भी  विषय  हैं  उन  सबको  राज्य  विषय  माना  जाता  zt

 चाहता  हूं  कि  उन  विषयों  को  समवर्ती  सुची  में  सम्मिलित किया  जाये  ।

 श्री  जाघव  सभापति  में  ने  दो  कट-मौज

 पेश  किये  ह--  श्र  PXIE  ।  इन  के  बारे  में  प्रो  दूसरे  जो  gem  सवाल  उन  के  ऊपर  मैं

 रौशनी  डालना  चाहता  हूं  ।

 अराज  हिन्दुस्तान की  आबादी  करीब  करीब  ३९
 करोड़  से  ज्यादा  है

 ।
 सारी  दुनिया  में  दूसरा

 नम्बर  हमारे  देश  का  है
 ।  प्रा जा दी

 मिलने  से  पहले  हम  ने  भ्रपने  देश-वासियों  के  सामने  उन  की

 जिन्दगी  के  बारे  में  एक  नक्शा  पेश  किया  था  कौर  oral  मिलने  के  बाद  दस  साल  निकल  जाते

 हैं
 उस  के

 बाद  मगर  हिन्दुस्तान  का  एक  कृषक  यह  कहता  है
 कि

 कहां  हैं  आजादी
 ?  किस

 के  लिये
 आजादी  ?

 ''
 तो

 वह  कुछ  ग़लती  करता  ऐसा में  नहीं  समझ  सकता  |  हमारे  देश की
 जो  हालत  उस  का  यदि  हम  शर  देशों  से  कम्पैरिज़न  हमारी  जो  पर  कं  पिटा
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 fat

 इनकम है  व्यक्ति  है  उसका  यदि  हम  यू  ०  एस०  Jo  एस०  एस०  आर०  यूनाइटिड

 कैनेडा  शादी  देशों  की  पर  के  पिटा  इनकम  से  मुकाबला  तो  हमें  दीखता है
 ?

 हिन्दुस्तान  एक  ऐसा  देश  जिस  के  बारे  में  वार्याटिस्की  ने  कहा  है  कि  भारत  कई  सभ्यताओं  का

 क्रीड़ाक्षेत्र  और  श्रमदान  बन  चुका  है  ।  लेकिन  वह  हिन्दुस्तान  कैसा  हैप् राज
 ?

 उन्होंने  चल  कर

 कहा  है  कि  भारत  एक  बहुत  ग़रीब  देश  है  ।  यहां  के  अधिकांश  लोगों  का  निर्वाह  स्तर  aga  ही  नीचा

 है  ।  उनका  कहना  है  कि  राज  भारत  छोटी-छोटी  जोतों  के  कारण  अत्यन्त  ही  निघन देश  बन  गया

 ऐसा  हमारा  हिन्दुस्तान  है
 ।  इस  हिन्दुस्तान  का  सुधार  करने  के

 उस
 के  जोवन-स्तर

 को  ऊंचा  उठाने  के  लिये  चाहे  देर  से  क्यों  न  हम  ने  कदम  उठाये  ,  उस  के  लिये  प्लैन
 बनायें  |  लेकिन  प्लेन  की  जो  दुनिया द  वह  बुनियाद  ही  ग़लत  पहिये  पर  है  ।  शुरु  में  हम  ने  हिन्दुस्तान

 के  को  बनाने  का  जो  मकसद  नप  सामने  रखा  था  वह  था  ।  बाद  म  सोझालिस्टिक  पटना
 का  मक़सद  हम  ने  बनाया  |  लेकिन  जो  मक़सद  हम  ने  बनाया  उस  की  तरफ़  हम  जा  रहें  क्या

 ?

 में  बम्बई  में  रहता  हुं  ।  जाना  है  मुझे  दिल्ली  की  लेकिन  प्रगर म  कन्या  कुमारी  की  तरफ़  जाऊंगा
 तो  में  दिल्ली  कभी  नहीं  पहुंच  सकता  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  पहुंच  जायेंगे--दुनिया गोल  है

 श्री  जाघव  :  दुनिया  गोल  है  ।  कभी  न  कभी  घूम  कर  पहुंच  सकता  लेकिन इस  के

 लिये  ज़माना  रुकने  वाला  नहीं  है--ज़माना  करवट  ले  रहा है  हेम  भी  करवट

 बदलना हूँ  तो  फिर  उस  के  लिये  कोई  कदम  उठाना  ही  पड़ेगा  |

 मेंने  बलबंतराय  मेहता  कमेटी  की  रिपोर्ट  पढ़ी  हूं  ।  उस  की  बहुत  सो  सिफारिशों  से  में

 मत  लेकिन  मेरा  सवाल  यह  है  कि  क्या  ad  गवर्नमेंट  इन  सिफारिशों  को  कमल  में  लाने  की  कोशिका

 कर  रही  है
 ।

 में  समझता  हुं
 कि

 गवर्नमेंट  के  लिये  इस  तरफ़  कदम  उठाना  नामुमकिन  है  कौर  न  ह
 गवर्नमेंट  कोई  कदम  उठाना  चाहती  है  ।  हिन्दुस्तान  के  लोगों  की  उन  पोटेंशिएलिटी

 )  काफी  लेकिन  हम  ने  कभी  उन  लोगों  को--हिन्दुस्तान  की  आबादी  को-कांफ़िडेंस

 में  लेने  की  कोशिश  नहीं  की  हम  नहीं  लेना  चाहते  हूं  उन  को  कांफ़िडेंस  में  ।  राज

 कांग्रेस  अपनी  ताकत  गंवा  बठी  है  ।  तो  दूसरे  जो  लोग  हैं  हिन्दुस्तान  उन  के  हाथ  में  लोग  न  जा

 इस  लिय  ऐसा  कदम  उठाया  जाता  है  ।  यह  आवश्यक  है  कि  कोई  भी  जात-पात  या  कोई  भी

 धर्म--मज़हब--न  देखते  हुये  हमें  देश  का  डेवेलपमेंट  करना  लेकिन  इस  ज़माने  में  दूसरी  ही
 जातें  पदा  हो  गई  हं  और  व  हूं  पोलोटिकल--सियासी  जमाअतों  की  कौर  उन  की  तरफ़  हम  ज़ात  की

 हैसियत से  देखते  हूं  ।  जिन  कामों  में  सब  की  ताकत  लगनी  वह  ताकत न  इसके  लिये  भी

 बड़ी  शिकस्त मिली

 कोशिश
 होती  है

 ।
 में  ने  देखा  कि  संयुक्त  महाराष्ट्र के  सवाल  महाराष्ट्र  में  कांग्रेस को  बहुत

 संयुक्त  महाराष्ट्र  के  जो  लीडर  उन्होंने  कहा  कि  हम  चाहते  हैं  कि  हिन्दुस्तान  के  अवाम  का

 भला  हो  भर  उस  के  लिये  हम  गवर्नमेंट  के  साथ  को-श्रापरेदान  करना  चाहते  हैं
 ।

 वे  को-श्रापरेशन

 देना  चाहते  तो  भी  सरकार  उस  को-ग्रापरेशन  को  नहीं  लेना  चाहती  है  ।  जो  काम

 करने  वाले  लोग  जो  काम  करना  चाहते  उन  के  सिर  पर  उन  व्यक्तियों को  नोमीनेट
 कर

 के  बिठाया  जाता  जिन  को  उन्हों  ने  फेंक  दिया  जित  की  लीडरशिप को  उन्होंने  फेंक
 दिया है  ।
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 ame  ऐसा  तो  हमारा  मक़सद  कभी  पुरा  नहीं  होने  वाला  है  ।  मैं  कहना  चाहता हूं  कि

 अगर  हिन्दुस्तान  को  सुधारना  हिन्दुस्तान  की  हालत  उस  की  जहालत  श्र  गरीबी  को

 दुरुस्त  करना  तो  हमें  सब  लोगों  की  ताकत  को  इकट्ठा  करना  पड़ेगा  कौर  उस  ताकत  को  इकट्ठा

 करने  वाले  लोग  कहां  मिस्टर  विल्सन  ने  भी  कहा  है  कि  अ्रमरीका  में  हम  ने  नैशनल  एक्सटेंशन

 के  लिये  लोकल  लीडरशिप  की  मदद  ली
 ।

 विल्सन  met  बलवंतराय  जाते  हैं
 ।

 इन्होंने  भी  कहा

 विल्सन  ने
 भ

 कहा  कि  मैं  देखता  हूं  कि  आहिस्ता  आहिस्ता  यह  लोगों  का  प्रोग्राम  हो  जायगा,लोगों

 की  विकास  योजना  हो  जायगी  |  उन्होंनें  भी  भविष्य  की  बात  बताई  है  ।  प्रांत  भी  वह  लोगों  की  विकास

 योजना  ऐसा  वह  नहीं  बताते  हैं  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  हिन्दुस्तान  में  हमारे  देहात  में  बसने  वाले

 जो  ग़रीब  लोग  उनकी  ज़िन्दगी  को  सुधारने  के  लिये  हमें  ज्यादातर  खेती  पर  ज़ोर  देना  पड़ेगा ।

 क्या  स्थिति  है  खेती  के  बारे  में  ?  जो  स्टैटिस्टिक्स हमें  दिये  गये  उन  में  कहा  गया  है  कि  इस  विषय

 में  क्या  सहायता  दी  जाती  है  ।  किसान  sere  खेती  करना  चाहता  weal  फसल  उगाना

 चाहता  तो  उस  को  काफी  पैसे  की  ज़रूरत  है  ।  गवर्नमेंट  इस  के  लिये  क्या  बन्दोबस्त  कर  सकती

 हे
 गवर्नमेंट  लोगों  को  नहीं  दे  सकती  है  ।

 Yo  Fo  चं०  शर्मा  :  :  १००  करोड़  रुपये  दे  रही  है  ।

 श्री  जाधव  :  १००  करोड़  रुपये  से  क्या  होगा  ?

 जो  हमारा  क्रेडिट  पैटने  देने  का  उस  को  देखते  हुये  किसानों  को  क़रीब  क़रीब

 Wo  करोड़  रुपया  कर्जे  की  हैसियत  से  मिलता  लेकिन  कोआपरेटिव  ak  गवर्नमेंट  की  तरफ़

 से  कितना  पैसा  मिलता  है  ?  ३  ३  ५  परसेंट-- ६.  ५  परसेंट  ।

 ato  crate  fag  )  अब  बढ़  गया  है  ।

 श्री  जाघव  :  राधा  परसेंट  बढ़  गया  होगा--ज्यादा  नहीं  बढ़ता  |

 पंडित  Fo  do  शर्मा  :  दो  साल  पुरानी  बात  कर

 श्री  जाघव  राज  किसान  को  झगर  १००  रुपये  की  जरूरत  है  तो  गवर्नमेंट  की  तरफ़ से

 उस  को  दस  रुपये  मिलते  हैं
 ।

 बाकी  रुपया  वह  कहां  से  लायगा
 |

 गवर्नमेंट  ने  प्राईवेट
 मनी-लैंडिंग  qe  के  ऊपर  एक  कैद  रखी  लेकिन  प्राईवेट  मनी-लंडों  भ्र लग  तरीक़े

 से  लोगों  को  पैसा  देते  न  हिसाब  होता  न  किताब  होता  है  ।  मैं  ने  एक  सवाल  पूछा  था  कि  क्या

 गवर्नमेंट के  सामने  किसानों को  क्रेडिट  देनें के  लिये  एग्रीकल्चरल फाइनेंस  कार्पोरेशन  पैदा  करने

 की  कोई  योजना  तो  मुझे  जवाब  दिया  गया  कि  ऐसी  योजना  नहीं  है  ।  मैं  ने  कई  कारण  में  जा  कर

 देखा  है  ।  एक  किसान  नगर  इन्सेन्टिव  कल्टीवेदान  करता  एक  एकड़  के  ऊपर  नगर  वह  ढाई  तीन

 सौ  रुपया  खर्च  करता  तो  जो  आमदनी  वह  पहले  पैदा  करता  यह  पैसा  aa  करने  से  उस  से

 चौगुनी  अ्रामदनी  पैदा  कर  सकता  है  ।  मैं  कहता  हूं  कि  लगातार  तीन  साल  तक  किसान  को  हर  एकड़

 के  पीछे  १००  रुपया  दिया  तो  हिन्दुस्तान  में  जो  ग्र नाज़  की  किल्लत  वह  बराबर  खत्म

 हो  सकती  है  ।  हमने  जो  प्लान  बनाया  है  उस  पर  हमने
 ४८००

 करोड़  रुपया  ८  करना  तय  किया

 है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  at  व्यथा  की  इधर  उधर  की  बातों  को  छोड़  कर  लगातार  यह  पैसा  किसानों

 पर  खर्च  करें  झर  यह  पैसा  उनको  दे  दें  ।  हमारे  जो  किसान  हैं  वे  पहले  से  भी  ज्यादा  भ्र नाज  पैदा

 कर  सकते  हैं  ।  बाप  यह  न  कहें  कि  वे  नहीं  कर  सकते  हैं  ।
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 श्राप  सैमिनासे  करते  हैं  ।  इनमें  कौन  लोग  aa  हैं  र  कौन  भाग  लेते  हैं  ?  मैं  ने

 देखा  है  कि  जो  किसान  लोग  होते  हैं  वे  इनमें  कभी  नहीं  जाते  हैं  होटल  वाले  भराते  हैं  या  वे  लोग

 हैं  जिनका  ऊपर  के  कांग्रेसियों  पर  wax  होता  है  ।  यदि  इस  के  बारे  में  किसानों  की  कठिनाइयों  को

 जानने  की  कोशिश  की  उनके  साथ  चर्चा  की  तो  आपको  उनकी  वास्तविक  स्थिति  का

 पता  चल  जायेगा  ।  आपको  पता  चल  जायेगा  कि  शू  कहां  fra  कहां  करता  है
 ?  इस

 वास्ते  किसानों  की  ज़रूरतों  को  जाने  बिना  ara  कुछ  नहीं  कर  सकते  हैं  उनकी  तकलीफों  को

 जानने  के  लिये  भ्रापको  किसानों  से  पुछना  पड़ेगा  ।

 महाराष्ट्र  में  शोलापुर  डिस्ट्रिकट  में  एक  मालीनगर  शूगर  फैक्ट्री  है  ।  वहां  पर  एक  किसान  एक

 एकड़  में  ७४५  टन  पैदा  करता  है  ।  एक  एकड़  में  ७४५  टन  गन्ना  पैदा  करना  कोई  मामूली  बात  नहीं  है  ।

 राज  उसकी  हालत  क्या  है  ?  उसको  कह  दिया  जाता  है  कि  are  तुम  इतना  पैदा  नहीं  कर  सकोगे

 तो  तुम  को  नोटिस  दे  दिया  जायगा  कौर  तुम्हारा  गन्ना  फैक्ट्री  नहीं  लेगी  ।  इतना  गन्ना  वह  पैदा  करता

 उससे  ड्राप  प्रदान  लगा  सकते  हैं  कि  वह  कितना  होशियार  है  ate  कितना  अधिक  वह  पैदा  कर

 सकता  है  ।  मैं  ने  उत्तर  प्रदेश  पंजाब  तथा  बिहार  में  देखा  है  शर  लोगों  से  भी  पूछा  है  कि  वें

 एन  लब्रेज़  )  कितना  गन्ना  पैदा  करते  हैं  ।  मुझे  बताया  गया  है  कि  एक  एकड़  में  नौ  दस

 टन  या  १२  टन  ही  गन्ना  वे  पैदा  करते  हैं  ।  वहां  पर  इससे  ज्यादा  गन्ना  पैदा  नहीं  होता  है  ।  लेकिन  यहां

 पर  ७५  टन  पैदा  होता  है  इसके  बावजूद  भी  उनको  नोटिस  दे  दिया  जाता  यह  स्थिति है  जिस

 की  जोर  हमारा  ध्यान  जाना  चाहिये  कौर  उनकी  जो  कंठिनाइयां  हैं  उनको  मालूम  करने  की  कोशिश

 करनी  चाहिये  ।

 मैंने  एक  किसान  से  पूछा  कि  क्या  उसे  पानी  की  तकलीफ़  तो  नहीं  होती  है  ।  उसने  मुझे  बतलाया

 कि  हमेशा  ही  उसे  पानी  की  तक़लीफ़  रहती  है  माइनर  इरिगेदान  जो  है  उससे  भी  उसको  पानी

 नहीं  मिलता  है  ।  art  हिन्दुस्तान  में  जितना  भी  पानी  मिलता  है  उसमें  से  खाली  ३४५  टका  पानी

 गवर्नमेंट  की  मशीनरी  से  उसको  मिलता  है  लेकिन  उसके  लिये  हम  पैसा  कितना  लेते  हैं  ?  मैं  ने  एक

 इंजीनियर  से  पूछा  जो  कि  इरिगेशन  का  इंजीनियर  है  कि  तुमने  टैक्स  तो  चार  गुने

 कौर  पांच  गुने  बढ़ा  दिये  हैं  अरब  उस  किसान  की  क्या  हालत  उसने  मुझे  बतलाया  कि

 कुएं  से  किसान  पानी  निकालेंगे  तो  उसको  इससे  भी  ज्यादा  देना  इससे  भी  ज्यादा  उसका  खर्च

 बैठेगा  |  वहां  पर  वहू  खुद  काम  करता  है  कौर  उसकी  कीमत  श्राप  मालूम  नहीं  कर  सकते  हैं  |

 श्रमदान  की  बात  करते  हैं  यह  श्राप  उसी  से  मांगते  हैं  जो  जिन्दगी  भर  श्रम  करता  रहता  जिसके

 लिये  कोई  टाइम  टेबल  नहीं  होता  है  जो  सवेरे  चार  बजे  उठता  है  श्र  रात  को  सोते  तक  काम

 ही  काम  करता  रहता  है  ।  एक  वकील  होता  है  वह  घंटे  काम  करता  एक  डाक्टर  होता  है  वह

 घंटे  ही  काम  करता  एक  फैक्टरी  का  मुलाज़िम  होता  है  वह  भी  are  नौ  घंटे  ही  काम  करता

 है
 ।

 लेकिन  जो  किसान  होता  है  वह  हमेशा  ही  काम  करता  रहता  है  कौर  इतना  होते  हुये  भी  वह  काम

 करने  के  लिये  तैयार  है  |  सवाल  केवल  यह  है  कि  उसको  मदद  पैसे  की  मदद  चाहियें  कौर

 दूसरी  चीज़ों  की  मदद  चाहिये  ।  इस  तरह  की  मदद  उसकी  कौन  करेगा  ?

 मैं  मानता  हूं  कि  आपको  इस  काम  के  लिये  फंड्स  चाहियें  ।  फंडस  के  लिये  मैं  प्रापक

 सामने  एक  तजवीज़  रखना  चाहता  हूं  ।  हिन्दुस्तान  में  जितने  भी  लोग  जितने  भी  सर्विसिस  के
 लोग  जितने

 भी
 व्यापारी  हैं  या  उद्योग  धंधों  में  लगे  हुये  हैं  कौर  शहरों  में  रहते  उनसे  आपको

 इस  काम  के  लिये  पैसा  लेना  होगा
 ।

 खेती  से  हिन्दुस्तान  को  होने  वाली  जो  नैशनल  इनकम है  वह

 पचास  टका  है
 ।

 इन  खेती  करनें  वालों  की  कौर  हमारा  विशेष  ध्यान  जाना  चाहिये  ।  मैं  सुझाव  रखता
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 हूं  कि  एक  arent  जिसकी  माहवारी  तनख्वाह  १००  रुपया  या  आमदनी  सौ  शिया  माहवार  है

 को  उससे  कम्युनिटी  डिवेलपमेंट  के  लिये  तथा  नैशनल  एक्सटेंशन  सर्विस

 विस्तार  के  लिये  एक  दिन  की  तनख्वाह  लेनी  चाहिये  ।  जो  आदमी  दो  सौ  रुपया

 माहवार  कमाता  उससे  दो  दिन  की  तनख्वाह  ले  लेनी  चाहिये  ।  इस  तरह  से  ज्यों  ज्यों  उसकी

 झामदनी  बढ़ती  जाये  त्यों  त्यों  उससे  इसी  हिसाब  से  ज्यादा  पैसा  ager  fear  जाना  चाहियें  ।  बलवन्त

 राय  मेहता  समिति  ने  जो  सिफ़ारिशों  पेश  की  उनको  wae  में  लाया  जाना  चाहिये  ।  मैँ  यह  भी

 सुझाव देना  चाहता  हूं  कि  wary  के  ऊपर  जो  डेमोक्रेसी  को  हम  चलाना  चाहते  हैं  उसे

 सफल  बनाना  है  तो  न्  ताकत  को  डिसैट्रलाइज़  )  करना  होगा  सत्ता को  विकेंद्रित

 करना  नीचें  का  जो  पहिया  उसको  तैयार  करना  होगा  इसको हम  न  करके  इधर  उधर

 की  बातें  करते  हैं  ।  इस  चीज़  को  मैं  मराठीਂ  में  एक  कहावत  है  उसके  जरिये  समझाने  की  कोशिश

 करूंगा  |  इसको  मैं  मराठी  में  ही  कहूंगा  |  वह  इस  तरह  से  है

 उडीदामाजी काले  गोरे  काय  निवडावे  निकिता  ।

 जिधर  देखो  उधर  जो  उड़द  होते  जो  कि  एक  पत्स  है  कालें  ही  काले  नज़र  भराते  हैं  +

 सफेद  श्राप  चुनना  चाहेंगे  तो  कहां  से  चुनेंगे  ।  इस  वास्ते  हमको  जो  दुरुस्त  रास्ता  उसको

 करना  होगा

 इस  सिलसिले  में  एक  दूसरी  बात  जो  मैं  कहना  चाहता  हुं  वह  यह  है  कि  इस  काम  में  हमको
 स्टूडेंट्स  )  की  कोश्नोपरेशन  लेनी  चाहिये  ।  हमारी  यूनिवर्सिटीज  ak  स्कूलों  में  से  हर

 साल  लाखों  की  तादाद  में  स्टूडेंट्स  निकलते  हैं  ।  कुछ  मैट्रिक  पास  करके  निकलते  हैं  तो  कुछ  ग्रेजुएट

 होकर  निकलते हैं  ।  उन  पर  कम् पल शन  एक्सरसाइज  की  जानी  चाहिये कि  वे  कम

 से  कम  एक  साल  अपनी  जिन्दगी  का  इसके  लिये  as  मगर  वे  इस  तरह  करते  हैं  तो  जैसा  कि

 डाक्टर  साहब  ने  कहा  है  कौर  में  भी  उनसे  इस  बात  में  सहमत  हूं  कि  देश  के  लिये  sae  वे  साल  का  समय

 नहीं  देते  हैं  तो  उनको  सर्टिफिकेट  नहीं  मिलेगा  चाहें  उन्होंने  इम्तहान  पास  कर  लिया  हो  ।

 हमारे  जो  लोग  हैं  विद्यार्थी  आजकल  वे  काम  से  बहुंत  दूर  हटते  जा  रहे  वे  श्रम  करना

 नहीं  करते  हैं  ।

 महोदय  पीठासीन

 दिल्ली  में  में  एक  कन्फेक्शनरी  की  दुकान  में  गया  था  ।  वहां  पर  में  ने  देखा कि  एक  साहब

 ने  एक  सेर  मिठाई  ली  उसके  बाद  वह  क  नौकर  को  ढूंढने  के  लिये  चलें  गये  ताकि  वह  पुड़िया
 को

 उठाकर  ले  जायें  |  इस  तरह  से  हम  श्रम  करने  की  प्रसाद  से  दूर  हटते  जा  रहे  हैं  ।  मैं  चाहता  हूं
 कि  कम  से  कम  जो  तालिबइल्म  जो  विद्यार्थी  हैं  उनके  ऊपर  इस  कम् पल शन  को  एक्सरसाइज  किया

 जाय  कि  वे  श्रम  जरगर  उनकी  मदद  ली  गई  तो  कई  समस्यायें  हल  हो  सकती हैं  ।  यह

 चीज़  उनके  करिकुलम  में  रख  दी  जानी  चाहिये  ।  एक  साल  में  एक  विद्यार्थी  नगर  दो  या  ढाई  सौ

 दिन  चार  घंटे  रोज़  काम  करेगा  तो  आपको  काफी  मदद  मिल  सकती  है  ।

 हमारे  झाज  जो  माननीय  मंत्री  जी  हैं  उन्होंने  एक  की  हैसियत  से  भी  काम  किया  है
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 पर  अमल

 रेंगे  तो  आगे  भी  उनको  कुछ  प्रोमोशन  मिल  सकती  ऐसा  मैं  कह  सकता  हूं  ।  साथ  ही  साथ  जो

 बलवन्त राय  मेहता  कमेटी  की  रिपोर्ट  है  उसको  सब  स्टेट्स  में  कमल  होना  चाहिये  ।
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 fato  रणवीर  सिंह  :  इस  देश  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भूमि  शादी  के  सुधार  के  लिए  ah
 लोगों की  राय  के  साधन  बढ़ाने  के  हेतु  सामुदायिक  परियोजना  प्रशासन  की  स्थापना  की  गई  थी

 ।

 भूमि  के  सुधार  में  यह  प्रशासन  कुछ  सफल  हुमा  है
 ।

 जनवरी  Rex:  में  २,१५२  खंड  थे  जिन  के
 क्षेत्र  में  २,७६,०००  गांव  थे  ।  स्वतंत्रता

 प्राप्ति  के  समय
 ११०

 करोड़  रुपये  की  बड़ी
 सिंचाई

 योजनाएं  थीं  किन्तु  प्रथम  योजना  में  ११०  करोड़  रुपया  तो  छोटी  सिंचाई  योजनायें  पर  ही  व्यय

 किया  गया  ४००  करोड़  रुपया  बड़ी  योजनायें  पर  व्यय  किया  गया  ।  दोनों  योजनाकारों  में

 १,७९६  करोड़  रुपये  ग्रामीण  क्षेत्रों  पर  व्यय  किये  जा  रहे  हैं  ।  किन्तु  फिर  भी  १,३३५  करोड़

 रुपये  का  रायात  करना  पड़ा  है  ।

 चाहे  कितना  प्रचार  किया  जाये  देश  में  खाद्यान्न  का  उत्पादन  नहीं  बढ़  सकता  ।  इस  के  लिए

 मूल्यों  को  सहायता  देने  की  नीति  कौर  कम  ब्याज  पर  ग्रामीण  सहायता  की  नीति  को  अ्रपनाना

 होगा  ।  कृषि  योजना  सम्बन्धी  जो  भारतीय  प्रतिनिधि  मंडल  चीन  गया  था  उस  ने  अपने  प्रतिवेदन

 में  बताया  है  कि  चीन  में  खाद्यान्न  के  मूल्य  सम्बन्धी  नीति  प्रविधिक  सहायता  उर्वरक  के

 संभरण  पहले  से  निश्चित  मूल्यों  पर  उत्पादन  को  खरीदने  के  ठेकों  द्वारा  कृषकों  को  अधिक

 अन्न  उपजाने  के  लिए  प्रोत्साहन  दिया  जा  रहा  है  ।  उस  ने  यह  भी  कहा  कि  कृषि  सम्बन्धी  ऋण

 का  जो  लक्ष्य  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  में  रखा  गया  है  उस  में  वृद्धि  कर  देनी  चाहिये  शर  ऋण

 देने  की  व्यवस्था  में  भी  सुधार  होना  चाहिये  ताकि  कृषकों  को  ठीक  समय  पर  ऋण  मिल  सके
 |

 जब  तक  हमारे  सामने  उत्पादन  बढ़ाने  की  समस्या  है  हमें  इस  बात  से  चिंतित  नहीं  होना  चाहिये  कि

 मूल्य  स्थिर  करने  से  उत्पादन  बढ़  जायेगा  |

 इस  वर्ष  आशा  है  कि  सहकारी  समितियां  १००  करोड़  रुपये  ऋण  देंगी  किन्तु  रक्षित  बैंक  ने

 केवल  २५  करोड़  रुपये  की  सहायता  दी  है  ।  ऐसी  स्थिति में  तो  सामदायिक विकास  प्रशासन

 उत्पादन  बढ़ाने  में  alae  सहायता  नहीं कर  सकेगा  |

 द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  में  २२७  करोड़  रुपये  का  उपबन्ध  किया  गया  है  ।  प्रारूप के

 शिकार  इस  राशि में  से--जो  कि  प्रारूप  में  २००  करोड़  थी--  करोड़  रुपया तो

 र्मचारिवृन्द  पर  ही  व्यय  किया  जायेगा  मुश्किल  से  ३८  करोड़  रुपया  च्  के  रूप  में

 दिया  जायेगा  झर  शेष  ऋण  दिया  जायेगा  ।  यदि  यह  राशि  पंचायतों  द्वारा  दी  जाये  तो  अधिक

 लाभ हो  सकता  है  ।  पंचायत  विभाग  आय  के  साधन  बढ़ाने  के  हेतु  १८,२२,१४५०

 रुपये  की  योजनाएं  रखी  थीं  जिस  में  YY 2Yo  रुपये  का  भ्रनुदान  पंचायतों  ने  देना  था  किन्तु
 इन  योजनाओं  की  मंजरी  al  तक  नहीं  दी  गई  ।

 खंड  विकास  पदाधिकारी  दिन  के  समय  गांवों  को  देख  कर  रात  को  घर  पहुंच  जाते  हैं
 इस  प्रकार  के  जीपों  को  इसी  प्रयोग  में  लाते  हें  तथा  महीने  में  २५  दिन  घर  पर  रहते  हें  ।  उन

 पदाधिकारियों  को  बता  देना  चाहिये  कि  वे  अधिकाधिक  खंड  क्षेत्रों  में  रहा  करें  ।

 यदि  प्रत्येक  खंड  में  दस  या  बीस  गांव  में  गहन  कार्य  किया  जाये  किसानों  को  बीज

 सुधारने  के  लिए  कहा  जाये  तो  बहुत  wear  हो  ।

 मेहता  समिति  ने  भी  इस
 प्रशासन  की  बहुत  सी  त्रुटियों  का  उल्लेख  किया  है

 ।
 हमारा

 सुझाव है  कि  पुर्नगठित योजना  के  झ्र धीन  2,R0,000  प्राथमिक बहु  प्रयोजनीय  समितियां  तथा
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 इतनी  ही  पंचायतें  होनी  चाहिए  जो  देश  में  कृषकों
 को

 कम  ब्याज  पर  वित्तीय  सहायता  दें  ।

 यदि  खंड  क्षेत्रों  में  लक्ष्य  की  git  हो  जाये  तो  शेष  तीन  वर्षों  में  ग्रामीण  स्वयं  बहुत  कुछ  कर

 सकता  है  ।

 प्रो  शोभाराम  :  समुदायिक  विकास  योजना  की  मांगों  पर  चर्चा  करने  के  पूर्व

 हमें  दो  बातों  पर  ध्यान  रखना  चाहिये  पहिला  यह  एक  ऐसा  क्षेत्र  है  जहां  सरकारी  विभागों को

 गैर-सरकारी  संगठनों  के  साथ  मिल  कर  कार्य  करना  चाहिये  दूसरे  सभी  ग्रामीणों को  एक  हो  कर

 सामाजिक  क्रांति  लाने  का  प्रयत्न  करना  चाहिये  |

 q  मेहता  समिति  की  इस  सिफारिश  का  पुरजोर  समर्थन  करता  हूं  कि  खंड  स्तर  पर  एक

 ऐसी  समिति  बनायी जाय  जिसमें  जनता  के  निर्वाचित सदस्य  हों  ।  यह  समिति  wat  क्षेत्र के

 विकास  कार्यों  के  सम्बन्ध  में  सलाह  देगी  ।  इस  प्रकार  की  प्रतिनिधि  समिति  से  ही  जनता  में  उत्साह

 शर  उद्योग  की  भावना  पैदा  की  जा  सकती  है  भ्र  क्रिया कारी  व्यवस्था  का  लोकतंत्रीय  तरीके  से

 विकेन्द्रीकरण  सकता  है  ।  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  राज्य  सरकारों से  इस  सम्बन्ध  में

 राय  मांगी  गई  है  बहुत  सी  राज्य  सरकारों  ने  इस  सम्बन्ध  में  at  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।

 यह  सुझाव  सारे  भारत  में  निश्चित  रूप  से  लागू  किया  जाना  चाहिये  ।  इसकी  सफलता

 पर  ही  योजना  की  सफलता  निर्भर है  ।

 दूसरी  बात  योजना  की  क्रियान्विति  के  सम्बन्ध  में  है  ।  योजनाओं का  लक्ष्य  निर्धारण  खंड
 या  जिला  स्तर  पर  होता  है  प्रौर  उनका  निर्धारण  करते  समय  स्थानीय  लोक  aaa  की  सलाह

 नहीं  ली  जाती है  ।  वे  लक्ष्य  पूर्ण  नहीं  हो  पाते  हैं  राज्य  सरकारों को  यह  निश्चित

 दिये  जायें  कि  वे  स्थानीय  नेताओं  की  सलाह  से  ही  लक्ष्य  निर्धारित  करें  तथा  निर्धारण  के

 निश्चित  रूप  से  उनको  पुरा  किया  जाय  ।

 इन  कार्यों  के  सम्बन्ध  में  एक  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  प्राथमिक  स्वीकृति  में  विलम्ब  होने  के

 कारण  सारे  कार्य  में  गड़बड़ी  पैदा  हो  जाती है  कौर  धन  का  श्रपव्यय होता  है  ।  इस  सम्बन्ध में

 यह  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  जिस  परियोजना  का  कार्य  चल  रहा  हो  उसका  कार्य  मंजूरी

 में  विलम्ब  के  कारण  न  रोका  जाय  ।  दूसरा  बजट  के  पारित  होते  ही  यह  मंजूरी  यथाशी  घ्  पहुंच
 जानी  चाहिये  ।  एक  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  राज्य  सरकारों  केन्द्रीय  सरकार  के  बीच

 में  समायोजन नहीं  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्न  मंत्रालयों  के  बीच  समायोजन  नहीं  है  फल  यह

 होता  है  कि  मंजूरी  में  विलम्ब  होने  के  कारण  राशि  पूरी  तरह  समाप्त  नहीं  हो  पाती  है  ।

 यह  भावना  भी  बढ़ती  जा  रही  है  कि  जिला  अधिकारी  स्थानीय  जनता  का  सहयोग

 प्राप्त  नहीं  कर  सकते  हूं  फलतः  योजना  क्रियान्वित  नहीं  हो  पाती  है  बल्कि  जनता  को  हानि

 होती है  ।  विभिन्न  स्थानीय  संगठनों  के  प्रतिनिधियों  को  ले  कर  एक  समिति  बनाने  पर  ही

 जनता  का  सहयोग  प्राप्त  किया  जा  सकता  है  इसी  पर  योजना  की  सफलता  आधारित  है  ।

 श्री  asta  fag  भदौरिया  उपाध्यक्ष  सामुदायिक  विकास  योजना  का

 अर्थ  ग्रामीण  भारत का  उत्थान  लेकिन  wa  देखना  यह  है  कि  ग्रामीण  भारत  की  तरक्की

 हो-रही हैं  या  देखना  यह  है  कि  हिन्दुस्तान  में  बसने  वाले  किसानों  की  जिन्दगी  में  कुछ

 बहुतसी  भाई है  या  नहीं  कौर  नगर  नहीं  है  तो  इसका  क्या  कारण  है  ।

 किसी  भी  काम  का  उसको  केवल  अच्छी  मंशा  से  नहीं  बांका  जा  सकता  उसके  क्या  परिणाम

 हुए  हैं  तोर  at  उससे  सम्भावना  इसी  से  सफलता  कौर  सफलता

 झांकी  जा  सकती है
 |  अनाज  देश  लगभग  ६  लाख  गांवों  में  बसा  हुमा  हमारे  मुल्क  की  कुल
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 कुल  आबादी  में  से  ६  व्यक्तियों  में  से  ५  व्यक्ति  ग्रामों  में  बसते  शर जो  लोग  ग्रामों  में

 रहते  हैं  उनमें  १०  में  से  ८  शरापना  गुजारा  खेती  से  करते  कृषि  से  अपना  पेट  पालते  हैं  ।
 अब  देखना  यह  है  कि  भारत  को  प्रथम  कौर  द्वितीय  योजनाओं  में  का  विकास  gat  है

 या  खेती  की  तरक़्की  हुई  या  गल्ले  की  पैदावार  बढ़ी  या  नहीं  ।  नगर  पैदावार

 झगर  भुखमरी  मुल्क  में  तो  यह  बात  साफ  जाहिर  है  कि  सामुदायिक  विकास

 योजना  सफल  हुई  ।  नगर  मुल्क  के  wear  भुखमरी  है  उड़ीसा  गा रग  उत्तर  प्रदेश

 के  पूर्वी  जिलों  में  नगर  वहां  बसने  वालें  लोग  भूख  मर  रहे  हें  तो  यह  समझा  जायेगा  कि  जो

 कुछ  भी
 यह  सामुदायिक  विकास  योजना  केवल  कोरी  कागजी  हैं  ।  इससे  अभी  तक  मुल्क

 का  या  ग्रामों  का  faery  किसी  प्रकार  का  लाभ  नहीं  हुआ  ।

 यदि  खेती  की  act  नहीं  हुई  तो  उसके  व्या  कारण  हें  ?  अगर  इस  पर  गौर  किया

 जाये  तो  पता  चलता  मगर  हम  रूरल  क्रेडिट  सर्व  रिपोर्ट  ग्रामीण  ऋण  सर्वेक्षण  प्रतिवेदन

 को  हम  तो  मालूम  होता  fe  wast  राज्य  में  सहकारी  बैंकों  सरकारी

 कोआपरेटिव  बैंकों  से  ३  परसेन्ट  ait  ग्रामों  में  बसने  वाले  महाजनों  से  ४६  परसेंट

 किसानों  को  मिलता  था  ।  इन  दस  वर्षों  में  क्या  सहकारी  बैंकों  की  कोई  तरक्की  हुई ?  बया

 सहकारिता  के  झ्राधार  पर  हम  किसानों  की  मांगों  के  अ्रतुसार  उनको  कुछ  अधिक  कर्जे दे  सके  ?
 रूरल  क्रेडिट  सर्वे  रिपोर्ट  से  पता  चलता  है  कि  जहां  पहले  ३  फी  कोआपरेटिव  बैंकों

 से  कज॑  मिलता  वहां  wa  केवल  ४.२  फी  सदी  कर्ज  मिलता  है
 ।  दस  वर्षों  में  हम  इतना

 बढ़  सके  हैं  ।  हमारी  इतनी  मांग है  प्रौढ़  हम  इतना  च  बढ़  रहें  हू  ।  भ्र पनी  मांग  के  अनुसार

 जो  हम  दस  वर्षों  में  १.२.  परसेन्ट  चरागे  अगर  यही  हमारे  बड़ने  झाग  चलने  का

 मान  रहा  तो  हम  समझते हें  कि  १००  सालों  में  भी  अपने  ग्रामीण  भारत  की  तरक़्की  नहीं  कर

 सकेंगे  ।

 इससे  कोई  इन्कार  नहीं  कर  सकता  हैं  कि  देवा के  बनाने  जिम्मेदारी  हिन्दुस्तान  के

 हर  नागरिक के  ऊपर  है  ।  लेकिन  ae  तक  हनना  विचारों  में  मतभेद  हो  सकता

 लोग  अलग  अलग  अपना  अपना  नजरिया  रख  सकतें  लेकिन  हम  को
 देखने  से

 ऐसा  पता  चलता है  कि  जिस  आधार  पर  राज  हमारा  कम्यूनिटी  हमारी  सामुदायिक

 विकास  योजना  चल  रही  उसका  नजरिया  बिल्कुल  ही  पश्चिमी  या  यह  कहा  जा  सकता

 हैंकि  रूपी  ढंग  की  कम्यूनिटी  डेवलपमेंट  भ्रम रिकी  शब्द हैं  र  प्लैनिंग  रूसी  दाब्द है  |

 तो  हिन्दुस्तान  की  सरकार  अमरीका  कौर  रूस  की  नकल  कर  रही है  ।  क्या  अमरीका  कौर

 रूस  की  नकल  करने से  हिन्दुस्तान  का  विकास  सम्भव है  ?  भ्रमर  सम्भव  है  तो  हमें  उन  रास्तों

 पर  चलने  में  कोई  एतराज  नहीं हो  सकता  लेकिन  नगर  सम्भव  नहीं है  तो  हमें  कोई  दूसरा
 रास्ता  खोजना  होगा  ।  हमें  कोई  ऐसा  मार्ग  बनाना  होगा  जो  कि  हमारे  देश  की  जो  स्थिति

 जो  यहां की  आबादी  यहां की
 जमीन

 के
 ऊपर

 जो
 बोझा  इन  तमाम  बातों  को  मद्दे

 नजर  रखता  हो  ।  हमें  ay  योजना  इसके  राडार  पर  बनानी  होगी  ।

 विडम्बना  यह  हूँ  कि  सरकार  राज जो  कुछ  भी  काम  कर  रही  उसके  काम के  जो  तरीके

 वे  बिल्कुल  ही  केन्द्रीकरण
 के

 तरीके  उसके  काम  करने
 का  ढंग  सेन्ट्रलाइजेशन

 यहां  बलवन्त  राय  मेहता  कमेटी  की  बाबत  कहा  गया  कमेटी  की  पूरी  ward  कि
 हम  को  राजनीतिक  शरीर  सामाजिक  विकेन्द्रीकरण  करना  तो  हम  सही  मानों

 में  हिन्दुस्तान  के  भ्रमर  सामुदायिक  विकास  योजना  को  कामयाब  कर  सफल  कर  सकेंगे
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 ग्राम  श्राप  श्रच्छी  तरह  से  गौर  करें  ane  सामुदायिक  विकास  योजनाओं  को  प्लैनिंग

 कमेटियों  को  लें  शर  देखें  कि  राज  उसका  प्रेजिडेंट  कौन  तो  पायेंगे  कि  जिले  का  कलेक्टर

 जो  हैं  वही  प्लानिंग  कमेटी  का  प्रेजिडेंट  वही  डिस्ट्रिकट  को-ग्रापरेंटिव  बैंक  का  प्रेजिडेंट

 डिस्ट्रिक्ट  डेवेलपमेंट  को-प्रापरेटिव्ज  का  प्रेजिडेन्ट  ।  जिला  बो  टाउन

 नोटिफाइड  एरियाज  जो  हें  उनकी  सारी  देख  रेख  उसी  कलेक्टर  के  है  ।

 चाहे  भट्टा  चाहे  इंच  बनाने  का  काम  चाहे  कोआपरेटिव  का  काम  चाहें  बुनकर

 समिति  का  काम  सारी  की  सारी  कमेटियों  का  प्रेजिडेंट  कलेक्टर  बना  दिया  जाता  है  ।

 यह  नहीं  कि  उन*  कमेटियों  के  लोग  उसे  चुनते  बल्कि  सूबाई  सरकार  से  वह  अपने  आप  ही

 मनोनीत कर  दिया  जाता  है  ।  तमाम  माडल  बाईलाज  बना  दिये  जाते हें  कि  हर  एक  बात  में

 कलेक्टर का  हाथ  होना  चाहिये  ।  में  कह  सकता  हूं  कि  जिस  को  सबसे  कम  जानकारी

 जो  सबसे  कम  गांवों में  पहुंचता  जिस को  यह  पता  नहीं है  कि  खाद  का  गडढा  क्या  होता

 जो  यह  नहीं  जानता  है  कि  हम  जमीन  को  किस  तरह से  जज  बना  सकतें  उसी  को  हर
 बात के  लिये  सर्वोच्च  शभ्रधिकारी  बना  दिया  जाता  इसमें  दो रायें  नहीं  हो  सकतीं  कि

 हिन्दुस्तान  की  तरक़्की  नये  देश  को  बनाया  नये  मुल्क  की  तामीर  की  लेकिन

 देखना  होगा  कि  इस  नये  देव की  तामीर  किन  के  हाथों  सम्भव  है  गांवों  में  बसने  वाले

 इन  लाखों  आदमियों  के  हाथों  से  इस  गरीब  देश  की  तामीर  होगी  या  जिला  हैडक्वाटर

 पर  या  सुबाई  सरकार  की  कुर्सी  पर  बैठ  कर  जोलोग  सारी  योजनाश्रों  को  चला  रहे

 उनके  हाथों  से  ।  क्या  उनके  हाथों  से  यह  योजना  कामयाब  होगी  कौर  देश  का  उत्थान

 उपाध्यक्ष  ग्राहकी  मौत  योजना  कौर जो  हमारे  मुल्क  के  बहुत  ही  मुमताज

 नेता  कहे  जाते  प्रधान  मंत्री  उनको  बताना  चाहता  हूं  कि  नये  देश  को  कलेक्टरों कौर

 afar  के  हाथों  से  नहीं  बनाया  जा  सकता  मगर  बनाना है  तो  बलवन्त  राय  महता

 कमेटी  की  रिपोर्ट  पर  aaa  किया  जाय  ?  वैसे  हम  उससे  १००  फी  सदी  सहमत  नहीं

 लेकिन  फिर  भी  जहां तक  विकेन्द्रीयकरण  का  प्रदान  में  चाहुंगा  कि  सबसे  पहले  उस  पर

 किया  जाय  ।  जो  प्लैनिंग  कमेटीज  या  दूसरी  कमेटियां  उनके  अ्रन्दर जो  चुनाव  वे

 बहुमत से  चाहे  कोई  भो  व्यक्ति  उसके  पदाधिकारी  चुने  जायें  ।  दूसरी  तरफ से  यह  कहा  जा

 सकता  है  कि  ame  डिस्ट्रिक्ट  मेजिस्ट्रेट  या  कलेक्टर  को  सभापति  नहीं  रक्खा  जायगा  तो  हम

 को  जो  एस०  डो०  Alo  तहसीलदार  या  दूसरे  लोग  उनका  उनका

 नहीं  यह  बात  कुछ  हद  तक  सही हो  सकती  लेकिन  एक  दो  फोन

 पांच  साल  तक  wa  ही  इसका  कोप्रापरेदान  पांच  साल  बाद  द्धडवां  साल  जरूर  जायेगा

 जब  उनको  झख  मार  कर  हमको  सहयोग  देना  wa  छः  वर्षों  में  हम  कुछ  तक

 नाकामयाब  भी  तो  भो  ५  चल  कर  हमें  कामयाबी  मिलेगी  ।  जब  तक  देश  को  जनता  के

 कन्धों  के  ऊपर  यह  जिम्मेदारी  नहीं  watt  तब  तक  कभो  भी  जनता  या  जनता  के  प्रतिनिधियों

 को  ग्रह सास  नहीं हो  सकता है

 आज  मुझे  यह  देख  कर  दुःख  होता है  कि  हिन्दुस्तान  आजाद  हो  जानें  के  बाद  भी  हम

 यह  पात ेहैं  कि  जब  झंडा  फहराने  का  भी  काम  होता  तो  उसे  कलेक्टर  करता है  कौर  जनता

 के  में  विरोधी  पक्ष  वालों  के  लिए  नहीं  कहता  जो  कि  ट्रेजेडी  बेंचेज  से  सम्बन्ध

 रखते हैं  सरजो  लोक  सभा  के  सदस्य  हैं  वे  बेचारे  प्लग  खड़े  देखते  रहते  यद्यपि  ये  लोग

 दस-दस  पन्द्रह-पन्द्रह  बार  देश  को  श्राजादी  की  लड़ाई के  सिलसिले  में  जेल  जा  चुके

 इन  लोगों  को  झंडा  फहराने  का  काम  नहीं  दिया  जाता  पर  उस  कलेक्टर  को  वह  काम  दिया

 जाता है  जिसने  कि  उन  पर  कडी  बरसात  थे  ।  में  च  लिए  कौर  विरोधी  पक्ष  वालों  के  लिये
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 नहीं  पर में  चाहूंगा  कि  नगर  इस  योजना  को  कामयाब  करना  तो  लोक-सभा  के  जो

 ट्रेजरी  बेंचेज  के  सदस्य हैं  इन  तमाम  लोगों
 को  प्लानिंग  कमेटी  के  श्र  दूसरे  काम

 के  लिए

 जिम्मेवार  बनाया  इनके  ऊपर  जिम्मेवारी  डाली  जाये  ।  आखिर यह  चार  सौ  की  तनख्वाह

 ax  इतने  लम्बे-लम्बें  भत्ते  क्यों  मिलते  ह्  उनसे  कोई  काम  लेना  में  कहता हूं

 कि  जितने  श्रसम्बली  के  मेम्बर  हैं  उनको  बी०  डी०  खोज  बनाया  उनके  ऊपर  भी

 कोई  जिम्मेदारी  होनी  कौर  जो  दूसरे  लोग  डिस्ट्रिकट  बोर्ड  के  प्रेवीडेंट  इरादी  हैं  उन्हें  भी

 कोई  रोहदा  मिलना  चाहिए  कौर  साल  में  यह  देखना  चाहिए  कि  कितने  दिनों  इन्होंने

 हैडक्वार्टर  पर  रह  कर  कितना  कितना  काम  किया  ।  इससे  यह  होगा  कि  जिम्मदारी  wrt  पर

 उनसे  अधिक  काम  लिया  जा  शरीक  जिम्मेदारी  शायाने पर  वह  लोग  जो  काम  के  भ्रमर

 कुछ  सहयोग  देना  चाहते  जिनको  are  प्रेरणा  नहीं  मिल  रही  में  समझता हुं  कि  उनको  airs

 प्ररेणा  मिलेगी  कौर  वे  कुछ  काम  कर  सकेंगे  |  हमारे  नोटिस  में  बहुत  से  अधिकारी हूं
 ।  जहां तक  उत्तर

 प्रदेश का  सवाल  S  राज  सारे  सहकारी  आन्दोलन  को  एक  व्यक्ति  दबोचे  हुए हू  ।  वह  उसको

 कै  नहीं  बढ़ने  देता है  ।  जरगर  उत्तर  प्रदेश  से  मणिशंकर  मिश्र  को  हटा  दिया  जाय  तो  में  यह

 दावे  के  साथ  कह  सकती हुं  कि  उत्तर  प्रदेशਂ  का  सहकारी  आन्दोलन  एक  साल  में  जहां  राज  हैं  उसे

 बहुत  कुछ  बढ़ाया जा  सकता  हमें  किसी  व्यक्ति  विशेष  को  शिकायत  नहीं  पर

 हमें  शिकायत तो  इस  बात  की  है  कि  ara  योजना  आगे  नहीं  बढ़  रही  हे
 ।

 जहां  तक  हमारे  जिले  इटावा  का  सवाल .

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेम्बर  साहब को  किसी  खास  व्यक्ति  के  खिलाफ  यहां  नहीं  कहना

 चाहिए

 श्री  भजन  सिह  भदौरिया  :  में  किसी  एक  व्यक्ति  के  खिलाफ  नहीं  कहना  चाहता ।

 में  तो  यह  कहता  हूं  कि  आप  उत्तर  प्रदेश  में  देखें  कि  एक-एक  व्यक्ति  एक-एक  काम  को

 दबोचे  हुए ह  उसे  चरागे नहीं  बढ़ने  देता  वह  उस  पर  आधिपत्य  बनाये  रखना

 चाहता है  ।

 में  चन्द  शब्द  जिले  इटावा  के  बारे में  कहना  चाहता हूं  ।  दुर्भागय से  इटावा

 जिला  जमुना  चम्बल  की  घाटियों  में  बसा  हुमा है  जहां  पर  मध्यप्रदेश  के  seal  का

 २४  घंटे  खतरा  रहता  मगर  आपको वहां
 का  विकास  करना  है  तो  सबसे  पहले  डाकघरों

 से
 त्रस्त  जनता  को  राहत  मिलनी  चाहिए  ।

 झगर  जनता
 को  डाकघरों  से  राहत  मिलती है  तो

 में  समझता  हूं  कि  उनको  बहुत  बड़ी  राहत  मिल  जायेगी
 ।  भ्र यह  तभी  सम्भव है  जब  मध्य  प्रदेश

 की  जो  रेलवे  लाइन  भिंड  तक  है  उसे  क»  बढ़ा  कर  इटावा  प्रौढ़  फर्रुखाबाद  में  मिलाया  जाये

 इससे  लाखों  झ्रादिमयों  को
 काम

 कौर  यातायात
 के  साधन  ठीक  होंगे  ।  जब  तंक

 यातायात
 के  साधन  ठीक  नहीं  तब  तक  न  डकैतियां कम  हो  सकती हें  कौर  न  डाकू  कम

 हो  सकतें gt  बन्दूकों  और  गोलियों से  डकैतियों  को  दूर  नहीं  किया  जा  सकता  wax
 डकैतियों  को  दूर  करना है

 तो  उन  इलाकों  में  निःशुल्क  शिक्षा  होनी  चाहिए  और वह  कम  से
 कम  जूनियर  हाई  स्कूल  तक  होनी  चाहिए  ।

 जब  तक  उसके  में
 बसने  वालों  के  पेट  की

 ज्वाला  शान्त  नहीं  की  वहां  के  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  रोजगार  नहीं
 तब  तक

 उनको  कोई
 न

 कोई
 गलत

 काम  जरूर  करना  होगा  जिससे  कि  वह  ्  az
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 को  भर  सकें  ।  तो  में  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  अगर  श्राप  मध्य  प्रदेश  श्र  उससे  लगे  हुए

 आगरा  भ्र ौर  इटावा  जिलों  में  डकैतियों  को  कम  करना  चाहते हैं  तो  वहां  पर  बेकार  लोगों  को

 काम  मिलना  वहां पर  यातायात  के  साधन  सुलभ  होने  चाहिएं  कौर  यातायात  के  साधनों

 को  सुधारने  के  सिलसिले  में  चम्बल  कौर  कावेरी  इन  तीनों  नदियों  के  पुल  बनाये  जाने

 चाहिएं  ।  कौर  जरगर  इन  तीनों  नदियों  पर  होकर  रेलवे  लाइन  को  आगे  बढ़ाकर  इटावा  कौर

 फरुखाबाद  तक  मिलाया  जायेगा  तो  इस  इलाके  की  बहुत  उन्नति हो  सकती  है  ।

 इस  इलाके  की  खेती  की  पैदावार  को  बढ़ाने के  लिए  वहां  पर  कुछ  ट्यूब  वेल्स  का  प्रबन्ध

 करना  होगा  क्योंकि  जब  तक  पानी  की  व्यवस्था  नहीं  होगी  तब  तक  वहां  पर  खेती  बाड़ी  को

 प्रोत्साहन  नहीं  दिया जा  सकता  कौर  न  खेती  की  पैदावार  को  बढ़ाया  जा  सकता है  ।

 में  झ्रापके  मारफत  केन्द्रीय  सरकार  से  यह  दरखास्त  करना  चाहता हूं  कि  राज  हमारे

 उत्तर  प्रदेश का  यह  क्षेत्र  सबसे  ग्रसित  पिछड़ा  हुमा  क्षेत्र  है  और  इन  नदियों  के  बीच  में

 बसने  वालें  लोगों  के  ऊपर  गरीबी  का  बड़ा  बोझा  प्राय  इस  बोझे  को  दूर  करना  चाहते

 हैं  तो  जो  जंगलात  के  कानून  हैं  उनमें कुछ  सुधार  करने की  आवश्यकता  ये  जंगल  के  जंगली

 कानून  वाले  जाकर  गांवों  में  खुंटी  गाड़  देते हैं  सनौर  कहते  हैं  कि  यहां  तक  जंगल  है  बेचारे

 गांव  वालों  को  मजबूर  उनको  कुछ  न  कुछ  देना  पड़ता  है  ।  श्राप  चरु  को  लें  तो  यह

 हाल हें  कि  जहां  पहले  भेड़  बकरी  गाय  इरादी  को  मुफ्त  चरानें  की  इजाजत  थी  वहां पर  कब  गाय

 पौर  भैंस  का  चार  अर  एक  रुपया  लिया  जाता  है  जब  इस  प्रकार  चार  जाना  कौर

 एक  रुपया  लिया  जायेगा  तो  हालत  क्या  होगी  ।  इस  इलाके  के  अन्दर  दूध  की  नदी  बहा  करती

 थी  ।  पर  वहां पर  छोटे-छोटे  मासुम  बच्चों  को  भी  दूध  पीने  को  नहीं  मिलता  ।

 तो  में  चाहूंगा  कि  जंगलात  के  जंगली  कानूनों  में  भी  कुछ  सुधार  होना  चाहिए  we  उनको  वहां

 के  निवासियों  की  दिक्कतों  को  ध्यान  में  रखकर  उनकी  सुविधा  के  अनुसार  बनाना  चाहिए

 सामुदायिक  मंत्रालय  की  मांगों  पर  निम्नलिखित  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  गये  :

 माग  कटौती  प्रस्ताव  कटौती  प्रस्तावक  का  कटौती  का  अधार  कटौती  की

 सख्या
 क

 ि  en  द  bm  a  SS  TS  AS  SS  RC

 ्  श्री  पाणिग्रहण  सामुदायिक  विकास  प्रशासन  १००  रू०

 द्वारा  प्रशासन  कायों  में  जाने
 ~

 वाले  भारी  खर्चे  में  कमी

 करने  में  असफल  रहना

 द्  Yok  श्री  घोषाल  सामुदायिक
 परियोजना  में  प्रशासन  १००  रू०

 वाले पर  होने  अत्याधिक

 खर्चे  को  रोकने  में  असफल

 ता रहना

 द  १२३६  श्री  वें०  च०  खंड  क्षेत्रों  में  अस्पृश्यता  निवारण  १००  रु०

 की  आवश्यकता



 ३६३०  अनुदानों  की  मांगें  Zeus

 माग  कटौती  प्रस्ताव  कटौतीਂ  प्रस्तावक  कटौती  का  कटौती  की

 संख्या  की  नाम  आधार  राशि

 wm  tr  cy =

 १२६  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  मांग  की  राशि  घटा श्री
 घोषाल

 परियोजनाश्रों  ray  नियंत्रण  कर  १९०  करदी  जाये

 Re  भ्र  ofa  सामुदायिक  विकास  ae  राष्ट्रीय  १००  रु०

 विस्तार  सेवा  खंडों  में  खाद्य

 उत्पादन  के  लक्ष्य  प्राप्त

 करने  में  असफल  रहना  |

 208  श्री  घोषाल  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  खंडों  को  १००  Fo

 सितारों  में  हावड़ा  जिले  के

 संसद्  सदस्यों  को  भाग  लेनें

 की  सुविधायें  न  देना ।

 १३६  श्री  घोषाल  पश्चिम  बंगाल के  राष्ट्रीय  विस्तार  200  रु०

 सेवा  खंडों  के  समारोहों  में

 विरोधी  पक्ष  के  संसद्  सदस्यों

 को  भाग  लेने  वंचित

 रखना

 1७४४  प्र०  Fos  उड़ीसा  के  सम्बलपुर  जिले  के  देवगढ़  १००  Bo

 सबडिवीजन  में  एक  राष्ट्रीय

 विस्तार  सेवा  खंड  खोलने  की

 श्रावदयकता

 RRR  श्री  तंगामणि  सामुदायिक  परियोजना  के  लिये  १००

 राज्यों  को  दिये  गये  अनुदान

 में  कमी

 श्री  तंगामणि  विकास  के  दो ERY  सामुदायिक  १००  रु०

 स्तर  बनाने  के  लिये  गहनोत्तर

 खंडों  को  समाप्त  करना

 GRY  श्री  तंगामणि  ara  दिक्षा  संगठन  किताबों  १००  स्०

 के  लिये  प्रशिक्षण  योजना  के

 क्षेत्र  की  व्याख्या  करने  की

 अवस्यकता

 RRR  श्री  तंगामणि  खंड  विकास  अधिकारियों  की  200  Bo

 प्रशिक्षण  योजना  का

 पुनरीक्षण  करना



 ३६३१ है  gekc  रुझानों  की  मांगें

 कटौती

 कटौती  का  आधार  कठौता  की  राशि प्रस्ताव  कपोतों  प्रस्तावक

 सख्या  संख्या  क
 का  नाम

 ह  ES  ब  PL

 RR  श्री  तंगामणि  विभिन्न  गोष्ठियों  का  संचालन  200  रु०

 &85  श्री  तंपामणि  प्रादेशिक  भाषा  के  राडार  पर  १३००  रु०

 ग्राम  सेवकों  में  पुरस्कार

 प्रतियोगिता  प्रारम्भ  करने

 की  झ्रावइ्यकता

 RE  श्री  तंगामणि  खंड  परामर्शदात्री  परिषद्  में  १००  रु०

 सरकारी  सदस्यों  को  शामिल

 करने  की  झ्रावइ्यकता

 €  ४०  श्री  तंगामणि  मेहता  दल  के  प्रतिवेदन  की  200  Ro

 सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने

 की  ग्रावइ्यकता

 तंगामणि  की €४१  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्

 केन्द्रीय  तथा  स्थानों  समिति  द्वारा

 स्वीकृत  लोकतंत्रात्मक  200  रु०

 करण  को  शोघ  लागू  करना

 १२०४  श्री  बि०
 दास  गुप्त  सामुदायिक  विकास  परियोजनाश्रों  200  तू

 mie  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा

 योजनाओं  को  असफलता

 QRoy  श्री  बि०  दास  गुप्त  ग्रामीण  स्थिति  के  उपयुवत  खंड

 विस्तार  अधिकारियों  की
 १९०

 रु०

 व्यवस्था  में  प्रसाद

 रहना

 १२०६  श्री  बि०  दास  गुप्त  सामुदायिक  विकास  परियोजनाओं  १००  रु०

 को  समय  पर  आवंटित

 राशि  देंने  में  रहना

 RRow  प्रशिक्षण  योजनाओं  में  प्रशिक्षण  200  रु० श्री  बि०
 दास  गुप्त

 प्रणाली  में  परिवहन  करना

 220s  श्री  बि०
 दास  गुप्त

 समाजिक  शिक्षा  संगठन  के  निर्माण  १००  €०

 में  प्रसाद  रहना

 १२०६  श्री  बि०  दास  गुप्त  लोक  प्रतिनिधित्व  के  भ्राता  पर  200  रु०

 बनात
 x

 में
 ox

 सल  समिति

 अ्रसफल  रहना
 एए  NR a
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 कटौती

 माग  प्रस्ताव  कटौती  प्रस्तावक  कटौती  का  ग्रा घार  कटौती की  राशि

 संख्या  संख्या  का  नाम

 ी  ee

 9  १२१०  श्री  बि०  दास  गुप्त  खंड  विकास  कार्यक्रम  में  सिंचाई  १००  रु०

 को  छोटी  परियोजनाओं  को

 शामिल  करना

 १२११  श्री  बि०  दास  गुप्त  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीय  विकास  १००  Fo

 को  परियोजनाश्रों

 क्रियान्वित  करनें  के  लिये
 को

 सामुदायिक

 योजनाकारों  कौर  राष्ट्रीय  विस्तार

 सेवा  खंडों  में  स्वायत्तशासी

 संविहित  निर्वाचित  ग्राम

 पंचायत  बनाने  को  आवश्यकता

 १२३५७  श्री  बै०  च०  मलिक  खंड  सलाहकार  समितियों  में  १००  Fo

 सूचित  जातियों  तथा

 सुचित  ख़ादिम  जातियों  को

 प्रतिनिधित्व  देने  की

 अ्रावश्यकता

 १२३८  श्री  जाघव  सामुदायिक  विकास  परियोजनाओं  १००  Fo
 ~

 म
 जनता  उत्साहपूर्ण

 सहयोग  पाने  में  ग्र सफल  रहना

 १२३९  को  जाधव  कृषि  अर्थ  व्यवस्था  को  विकसित  १००  Bo

 करने  में  असफल रहना रहना

 १३४०  श्री  प्र०  गे  देव  गांवों  में  छोट  पैमान ेके  उद्योग

 चलाने के  लिये  वहां  जनता

 को  टैक्नीकल  जानकारी  प्रदान

 करने  की  झ्रावश्यकता

 R¥og  श्री  प्र०  ग०  देव  सामुदायिक  परियोजना  १००  रु०

 कौर  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  में

 किये  जाने  वालें  कार्यो  की

 असमानता को  दूर  करना

 १०७  EUR  श्री  तंगाम।ण  प्रशासन

 कार्यक्रम  के  अधीन  विभिन्न  १००  रु०
 राज्यों  को  ध  ACERT  प्रदान

 करना

 —
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 पूच्या  महोदय  :  ये  सभी  कटौती  प्रस्ताव  सभा  के  समक्ष  हैं  ।

 पत्री  सुबोध  सदा  ख़ादिम  :  हमारे  गांवों

 की  जनता  बहुत  गरीब  है  शौर  वे  अधिकांश  कृषि  पर  ही  निर्भर  करते  गांवों की  झा थिक

 दशा  का  सुधार  के  लिये  हमें  पहिले  वहां की  जनता  कीਂ  ददा  सुधारनी  चाहिये
 ।

 वासियों  तक  सही  दृष्टिकोण  से  पहुंच  होनीਂ  चाहिये  गांवों  में  बहुत  से  श्रुति  किसान  रहते  हैं

 उनके  अनुभव  से  हमें  लाभ  उठाना  चाहिये  तथापि  उनकी  उपेक्षा की  जातीਂ  है  ।

 सामुदायिक  विकास  क्षेत्रों  और  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  खंड  में  जो  ग्राम  सेवक  हैं  वे  बहुत

 उपयोगी सिद्ध  नहीं  हो  रहे  है  ।  उन्हें  गांवों  कीਂ  आवश्यकता  का  पता  नहीं  रहता  ।  न  उनका  गांव
 al  जनता  से  सम्पर्क  ही  है  ।  उनका  कत्तव्य  है  कि  वे  प्रत्येक  कृषक  से  सम्पर्क  स्थापित  कर

 उसकी  जरूरत  का  पता  लगायें  कौर  उन्हें  पूरा  करें  ।

 अरब  में  खंड़  क्षेत्र  की  सिंचाई  परियोजनाओं को  हुं  ।  सिंचाई  के  बिना  देश  के  कृषि  उत्पादन

 में  वृद्धि  होना  असंभव  है  लेकिन  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  खंडों  कौर  सामुदायिक  परियोजना  खंडों  में

 इस  कारण  सिंचाई  की  योजनायें  क्रियान्वित  नहीं  हो  पाती  हैं  कि  वहां  के  नियम  बहुत  कड़े  हैं

 जनता  की  तौर  से  चन्दे  का  निश्चित  प्रतिशत भ्र वश्य  रहना  चाहिये  जिसके  न  होने  पर  वे  योजनायें

 क्रियान्वित नहीं  की  जाती  हैं  ।  सरकार  को  चाहिये  कि  यदि  जनता  श्रागे  न  बढ़े  स्वयं at

 इन  योजनायें को  लेवे  ।  विकास  योजनाओं में  भी  जनता  से  एक  तिहाई  श्रंद्ादान  देने  को  कहा

 जाता  है  लेकिन  ग्रामीण  जनता  झ्रादिम  जाति  क्षेत्रों  के  लोग  इतने  गरीब  हैं  कि  वे  अंशदान

 नहीं  दे  सकते  उन्हें  इस  शत  से  मुक्त  कर  दिया  जाय  ।

 अब में  भ्र तु सुचित  तथा  atten  जाति  क्षेत्रों  के  बहु प्रपोज नीय  खडों  को  लेता  हूं  ।  ये  खंड

 गहन  विकास  के  लिये  निर्दिष्ट  किये  गये  हैं  तथापि  यह  श्राइचर्प  की  बात  है  कि  पश्चिम  बंगाल  में

 आदिम  जाति  क्षेत्र  में  एक  भी  गहन  विकास  खंड  नहीं  है  ।  में  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना

 चाहता  हूं  क्या  वे  गहन  विकास  खंड  ख़ादिम  जातियों  के  विकास  के  लिये  है  ate  यदि  हां  तो  वे
 ग्रामीण  जाति  क्षेत्रों  में  क्यों  नहीं  खोले गये  हें  ।

 16.1]  संबंधी  )  :  सामुदायिक  क्षेत्रों  की  सबसे  महत्वपूर्ण  समस्या  खाद्य  समस्या

 पहिले  हमें  खाद्य  समस्या  को  हल  करना  चाहिये  देश  की  दशा  सुधर  सकती  है
 ।  इसके

 लिये  यह  भी  आवश्यक  है  कि  हम  कृषि  से  सम्बन्धित  उद्योगों  का  विकास  करें aa  दुग्ध  कृषि

 मशीनों  का  निर्माण  नलकूप  इत्यादि
 |

 इससे  खाद्य  समस्या  हल  होने  के  साथ  साथ  लोगों
 को

 रोजगार भी  मिल  सकेगा  ।

 साथ  परिवार  नियोजन  की  आवश्यकता  के  सम्बन्ध  में  गांवों  में  भी  प्रचार  किया

 जाये
 ।  निसंदेह  हम  अच्छी  किस्म  के  बीज  उर्वरक  देने  तथा  बंजर  भूमि  को  कृषि  योग्य

 बनाने  के  सम्बन्ध
 में  बहुत  काम  कर  रहे  हैं  तथापि  हम  सहकारी  कृषि  की  ध्यान  नहीं दे  रहे  हैं  ।

 सामुदायिक  खंडों  में  सारी  कृषि  सहकारी  सामुदायिक तरीके  से  होनीਂ  चाहिये  ।  साथ  हीਂ  हमें

 सहकारी  ऋण  समितियां  भी  खोलनी  चाहिये  जिससे  भूमिहीन  किसानों  को  सरलता  से  ऋण  प्राप्त

 हो  सके  ।  सहकारी  ऋण  समितियों  के  साथ  साथ  सहकारी  बिक्री  समितियां  भी  होनी  चाहिये

 जिससे  किसान  को  उसकी  फसल  का  उचित  मूल्य  मिल  ae  ।  विदेशी  विनिमय  की  कठिनाई  के

 कारण
 हमने  तैयार  उर्वरक  का  बन्द  कर  दिया  है  लेकिन  मेरा  सुझाव  है  कि  उर्वरक  के

 में  इतनी  कड़ाई  नहीं  कीਂ  जानीਂ  चाहिये  ।

 मूल ्  अंग्रेजी  में
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 सरकार  सिंचाई  की  तो  ध्यान  दे  रही  हैं  लेकिन  में  सरकार  से  निवेदन  करूंगा  कि  वह

 गांवों  से  पानी  निकालने  की  समस्या  पर  भी  ध्यान  देवे  ।  क्योंकि  इससे  बरसात  में  पानी  भर  जाता

 है  at  फसल  खराब  हो  जाती है  ।  इसलिये  शरीक  पानी  वाले  इलाकों  में  जल  निकालने  की

 समस्या पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहियें  ।  गांवों  में  गृह  निर्माण  के  लिये  भी  हरिजन प्रेस  पिछड़ी

 जातियों  को  सरकारी  सहायता  राशि  दी  जानी  चाहिये  |

 श्री  पहाड़िया  माधोपुर  :  पेशतर  इसके  कि  में

 सामुदायिक  विकास  योजना  के  बारे  में  कुछ  में  सरकार  की  इस  बात  का  स्वागत  करना

 चाहता  हुं  जिस  के  मातहत  कि  स्वास्थ्य  विभाग से  पंचायतों को  हटाकर  सामुदायिक  विकास  योजना

 मंत्रालय  केਂ  अधीन  कर  दिया  गया  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  बातें  में  प्रापक  सम्मुख रखना  चाहूंगा  |

 जहां  TH  पंचायतों  का  सम्बन्ध  है  प्लग  प्रान्तों  में  अलग  अलग  तरह  के  कानून  पंचायतों

 के  सिलसिले में  बनाये  गये  हैं  ।  जहां  तक  राजस्थान  का  सम्बन्ध है  ड्राप  देखेंगे  कि  जो  चुनाव  पंचायत

 का  होता  है  उससे  एक  बड़ी  भारीਂ  गड़बड़ी  गांवों  में  हो  रही  है  ।  इससे  गांव  पंचायतें ठीक  तरह  से

 नहीं  बन  पा  रही  हे  प्रौढ़  जो  सहयोग  श्राप  विकास  के  काम  में  उनसे  छेना  चाहते हैं  वह  इससे

 पुरी  तरह  से  नहीं  हो  सकेगा  ।  इसलिए  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  ware  ऐसा  कोई  केन्द्रीय  कानून

 सारे  प्रान्तों  के  लिए  श्राप  बनायेंगे  तो  बहतर  रहेगा  प्रौढ़  उसके  तहत  कम  से  कम  हाथ  उठा  कर  जो

 प्रणाली  चुनाव  करने  है  उसे  तो  निश्चित  रूप  से  समाप्त  किया  जाना  चाहिये  अन्यथा जो  फायदा

 श्राप  उठाना  चाहते  हैं  पंचायतों  से  wed  विकास  के  कार्य  में  वह  श्राप  उठा  नहीं  सकेंगे  |

 पंचायतों  के  मातहत  केवल  प्रबन्ध  का  काम  ही  नहीं  न्याय  का  काम  भी  उनके  पास  होता

 जब  न्याय  की  बात  भी  होती  है  are  प्रबन्ध  की  बात  भी  होती  है  तो  विकास  का  काम  इसके

 साथ  पंचायतें नहीं  कर  सकेंगी  ।

 दूसरी  बात  पंचायतों के  बारे  में  में  यह  कहना  चाहुंगा  कि  एक  तो  गांव  पंचायत  होती  उसके
 ऊपर  तहसील  पंचायत  होती  है  उसके  ऊपर  जिला  बोर्ड  होता  है  ।  इस  तरह  से  काम  मल्टी प्लाई

 होता  जाता  है  ।  यह  पता  नहीं  चलता  है  कि  कौन  सा  काम  गांव  पंचायत  कौन  सा

 तहसील  पंचायत  करेगी  प्रौढ़  कौन  सा  काम  जिला  बोर्ड  करेगा  ।  इस  वास्ते  यदि  सम्भव  हो

 तो  या  तो  तहसील  पंचायत  को  खत्म  कर  दिया  जाना  चाहिये  कौर  या  फिर  जिला  बोर्ड  को  खत्म
 कर  दिया  जाना  चाहिए  ।  इससे  कोई  फर्क  पड़ने  वाला  नहीं  है  शौर  इसके  विपरीत  इससे  फायदा

 ही  होगा  ।  कोई  निहित  संस्था  आपके  पास  होगी  जोकि  काम को  करेगी  ।  श्राप  चाहे  गांव  पंचायत
 को  लें  उसका  जो  पंच  है  वहू  बहुत  सी  बातें  आपको  बता  सकता  है  या  फिर  तहसील

 पंचायत  का  सरपंच  बता  सकता  है  ।  में  समझ  नहीं  पाता  कि  आपको  जिला  रोडे  का  कोई  सदस्य

 या  जिला  as  का  चेयरमैन  क्या  बतायेगा  |  इसलिए  में  कहना  चाहता  हूं  कि  तहसील  पंचायतों

 भ्र  ज़िला  बोर्डों  दोनों  में  से  are  एक  संस्था  समाप्त  कर  दी  जाय  तो  अपके  विकास  का  काम

 बहुत  प्रच्छे  तरीक़े  से  चल  सकेगा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  wal  तो  माननीय  सदस्य  बहुत  कुछ  कहना  चाहेंग े?

 श्री  पहाड़िया :  जी  हां

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 श्राप  परसों  कह

 सकेंगे  ।
 जब

 सभा  स्थगित  होती है  ।

 इसके  ह  लोक-सभा  १९५८  के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिय  स्थगित

 हुई ।
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 १९५५  में  कुमार  संशोधन  करने  वाली  दिनांक  २२  १९५८  की  भ्र धि सुचना  संख्या  जी०

 एस०  शिकार  १६३  की  एक प्रति  ।

 (२)  विस्थापित  व्यक्ति  तथा  पुनर्वास  )  2euy¥ BT ART की  धारा  ४०  की

 उपधारा  (३)  के  विस्थापित व्यक्ति  तथा  eux THF में  कुछ

 संशोधन  करने  वाली  निम्नलिखित  झधिसूचनाशं  की  एक-एक  प्रति

 जी०  एस०  राज  संख्या  \90/ATXo  भ्रमेंडमेंट  १९,  दिनांक  १  PeXG  |

 जी०  एस०  ग्राम  संख्या  92¥/AIXo  अ्रमेंडमेंट  २०,  दिनांक  १४  gus  ।

 (3)  कर्मचारी  भविष्य  निधि  REXR  की  धारा  ७  की  उपधारा  (२)  के  भ्रन्तर्गत

 दिनांक  २२  १९५८  की  भ्र घि सूचना  संख्या  जी०  एस०  श्रार०  १७०  की  एक  प्रति  ।

 मंत्री  वक्तव्य  रेपो

 वैदेशिक  कार्प  मंत्री के  सभा  सचिव  सादत  ब्र ली  ने  रावी  नदी  प्रवाह  में  परिवर्तन

 के
 बारे  में  श्री  दावा

 रमण  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  १२९  के  १४  ae G3  को  दिये

 गये  उत्तर  को  शुद्ध  करने  के  लिये  एक  वक्तव्य  दिया



 Reais  दीनी है  ह  संडे  ओष्ठ

 दे की  अनुमति

 निम्नलिखित सदस्यों  की  प्रत्येक  दनका  दिखाई  गयी  waft  के  fara  सभा  की  बैठकों

 से  अनुपस्थित  रहने  की  अनुमति  दी  गई  :---

 (१)  रानी  केसर  कुमारी देवी  २१  १९४७  att

 १०  से  २५  १९४५८  सत्र
 )

 (२)  श्री  लक्ष्मण सिंह  १०  फरवरी से  ४  १९५८  सत्र  )

 (3) Lvs  श्री  नल्ल कोया  १०  फरवरी से
 ८  gays

 (४)  श्री  सत्य  नारायण  १०  फरवरी से  १४  १९५८  सत्र  )  ।

 (X)  श्री  पी०  रामाकृष्णन  २४  फरवरी से  २०  284s  सत्र  )
 ।

 २४  मार्चे से  €  Leys (६)  श्री  नसीहत  ।

 (७)  श्री  जैसे  ३ माचे से से  १५  १६५८  ।

 (5)  श्री  मि०  सू०  मति  १€  फरवरी से  २८  १९५८  सत्र  )  ।

 (8)  श्री  मुकुट  बिहारी  लाल  भांति  १७  से  २१  दिसम्बर  ,  १९५७

 शर  १०  फरवरी  से  ४  १९५८

 ।

 (१०)  श्री  प्०  चल  TUT  २१  १९५७  पोर

 १०  फरवरी  से  Yo  मान  १९५८

 स  ।

 (११)  श्री  नाथ  पाई  १६  मैच से
 ८  2eyXs  ।

 (१२)  श्री  चौखा मून  गोहेन  १४  से  २१  ae AC)

 १०  फरवरी  से  १  Pus

 ।

 (23)  श्री  भास्कर  १०  फरवरी से  ८  १६५८  सत्र

 (2)  पंडित  हीरालाल  शास्त्री  १०  मार्चे से से  ३०  ge4s  सत्र  )

 (१५)  श्री  बाबू  नाथ  सिंह  १०  फरवरी से  १९  Reus

 (१६)  श्री  अवधेश कुमार  सिंह  ११  मान
 से  ८  24S

 झ्रनुदानों  की  मां  ३८८५-३३ ४

 ook a खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  समान ryt  अनुदार  al  की  मांगों  पर भ्रग्रेतर चर्चा समाप्त चर्चा  समाप्त  हुई  सारी  मांगें

 पूरी  पूरी  स्वीकृत  हुईं  ।  सामुदायिक  विकास  मंत्रालय  की  अनुदान  की  मांगों  पर  चर्चा  प्रारम्भ  हुई  ।

 सर्च  असमाप्त रही

 ४  RENs क  के  लिये

 सामुदायिक  विकास  मंत्रालय  की  झ्रनदानों  की  मांगों  पर  भ्र ग्रे तर  चर्चा  ||


